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 श्री

 श्री

 गिरिजा

 श

 कैप्टन  सतीश  ,

 वैद्य  विष्णु  दत्त

 शशि  श्री

 मोहम्मद

 कर्नल  धनी  राम

 श्री  रघुराज  सिंह

 शान्ता  श्री

 श्री  मानवेन्द्र

 श्री  अब्दुल  रशीद

 श्री  सुशील  कुमार

 श्री

 (५)

 श्री  श्यामाचरण

 श्री  सलीम

 श्री

 श्री

 श्री
 कालवा

 ष

 श्री

 सर

 श्री  विजय

 श्री  प्यारे  लाल

 श्री  पूर्णो

 श्री

 श्री

 श्री

 श्री  निखिलानन्द

 बिक्रम

 श्री  इकबाल  अहमद

 श्री  तूफानी

 श्रीमती  सुशीला

 श्री

 श्री  किशन  सिंह

 श्री  हरपाल  सिंह

 श्री  प्रभात

 श्री  विष्णुदेव

 श्री  अनादि

 श्री  ताराचन्द

 कुंवर  अखिलेश

 कुंवर  सर्वराज

 कैप्टन  इन्द्र

 चौधरी  तेजबीर



 रघुवंश  प्रसाद

 रामलखन  सिंह

 राजकुमारी  रत्ना

 श्री  अजित

 श्री  खेलसाय

 श्री  चन्द्र  प्रताप

 श्री  चन्द्र  भूषण

 श्री  चन्द्र  विजय

 श्री  चन्द्रनाथ

 श्री  चरनजीत

 श्री  छत्रपाल

 श्री  जयभद्र

 सिं  तिलकधारी  प्रसाद

 चाओबा

 श्री  दिग्विजय

 श्री  प्रभुनाथ

 श्री  बलबीर

 श्री

 श्री ये

 ~

 ब्न्नेद्बनब्वतरे  श्री  बहादुर

 श्री  बृज  भूषण  शरण

 श्री  महेश्वर

 श्री  राजो

 श्री  राधा  मोहन

 श्री  राम  प्रसाद

 श्री  रामजीवन

 श्री  रामपाल

 श्री  रामानन्द हल

 श्री  लक्ष्मण

 /  श्री  विश्वेन्द्र

 श्री  साहिब

 श्रीमती  कान्ति

 श्रीमती  श्यामा

 सरदार  बूटा

 ब्ब्ब॑द्रद्द्द्रब्रब्रब्बंबाे

 (00)

 सिंह  श्री

 सिंह  श्रीमती  संगीता  कुमारी

 श्री  तपन

 श्री  मनोज

 श्री  यशवन्त

 सुगुणा

 सुदर्शन  श्री

 श्री

 सुनील  श्री

 श्री

 श्री  रामजीलाल

 श्री  कोडीकुनील

 श्री  लक्ष्मण

 श्री  अर्जुन

 श्रीमती  मिनाती

 नीतिश

 श्री

 श्री  किरीट

 श्री  विनय  कुमार

 श्री  भूपेन्द्र  सिंह

 श्री  खारबेल

 श्री  ईश्वर  दयाल

 श्री  चिन्मयानन्द

 हृ

 श्री  थामस

 मोहम्मद  अनवरुल

 श्री  अब्दुल

 श्री  मोइनुल

 श्री  विजय

 श्री  सैयद  शाहनवाज

 श्री  होलखोमांग



 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी

 श्री  अनन्त  कुमार

 (xiii)

 मंत्रिमंडल  के  सदस्य

 :  प्रधान  मंत्री  तथा  ऐसे

 विभागों  के  प्रभारी  जिनका  प्रभार

 विशिष्ट  तौर  पर  किसी  अन्य  मंत्री

 को  आवंटित  नहीं  किया  गया  है

 (1)  लोक  शिकायत  और

 (2)  योजना

 (3)  परमाणु  ऊर्जा

 (4)  अंतरिक्ष

 :  गृह  मंत्री

 :  शहरी  विकास  और  गरीबी  उपशमन

 मंत्री

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज

 श्री  वेद  प्रकाश  गोयल

 श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन

 श्री  अरुण  जेटली

 सत्यनारायण  जटिया

 श्री  मनोहर  जोशी

 मुरली  मनोहर  जोशी

 श्री  प्रमोद  महाजन

 श्री  मुरासोली  मारन

 श्री  कड़िया  मुण्डा

 श्री  वैंकय्या  नायडू

 श्री  राम  नाईक

 श्री  नीतीश  कुमार

 श्री  जुएल  ठराम

 श्री  राम  विलास  पासवान

 श्री  सुरेश  प्रभु

 श्री  काशीराम  राणा

 श्री  अर्जुन  सेठी

 श्री  शांता  कुमार

 श्री  अरुण  शौरी

 श्री  अजित  सिंह

 श्री  जसवन्त  सिंह

 :  रक्षा  मंत्री

 :  पोत  परिवहन  मंत्री

 ;  नागर  विमानन  मंत्री

 :  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री

 :  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता

 मंत्री

 :  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री

 :  मानव  संसाधन  विकास  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  महासागर

 विकास  मंत्री

 :  संसदीय  कार्य  सूचन

 प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री

 :  वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री

 :  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री

 :  ग्रामीण  विकास  मंत्री

 :  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री

 ;  रेल  मंत्री

 :  जनजातीय  कार्य  मंत्री

 :  कोयला  और  खान  मंत्री

 :  विद्युत  मंत्री

 :  वस्त्र  मंत्री

 :  जल  संसाधन  मंत्री

 :  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 विनिवेश  मंत्री  तथा  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र



 श्री  यशवन्त  सिन्हा

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज

 ठाकुर

 कुमारी  उमा  भारती

 श्री  शरद  यादव

 (0९)

 :  वित्त  मंत्री

 ४  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री

 :  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री

 ;  श्रम  मंत्री

 राज्य  मंत्री  प्रभार  )

 श्रीमती  मेनका  गांधी

 चमन  लाल  गुप्त

 श्री  कन्नप्पन

 मेजर  जनरल

 भुवन  चन्द्र  खंडूड़ी

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे

 श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी

 श्री  रमेश  बैस

 श्रीमती  विजया  चक्रवर्ती

 श्री  बंडारू  दत्तात्रेय

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार

 श्री  विजय  गोयल

 वललभभाई  कथीरिया

 श्री  कृष्णमराजू

 श्री  फग्गन  सिंह  कुलस्ते

 श्री  धनंजय  कुमार

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन

 श्री  सुभाष  महरिया

 :  सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 >  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री

 ;  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री

 :  सड़क  परिवहन  और  राजमार्ग
 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 :  लघु  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन

 मंत्रालय  में  राज्य  योजना
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु
 ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य
 मंत्री

 :  इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 राज्य  मंत्री

 £  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 :  जल-संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  शहरी  विकास  और  गरीबी  उपशमन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  प्रधानमंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री

 :  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री

 :  वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ४  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री

 :  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री

 श्रीमती  जयवंती  मेहता

 श्री  सत्यव्रत  मुखर्जी

 श्री  मुनि  लाल

 श्री  श्रीपाद  येसो  नाईक

 श्री  उमर  अब्दुल्ला

 श्री  हरिन  पाठक

 श्री  अन्नासाहेब
 पाटील

 श्री  अशोक  प्रधान

 श्री  रवि  शंकर  प्रसाद

 श्री  पोन  राधाकृष्णन

 श्री  राजा

 श्री  राजगोपाल

 रमण

 श्री  गिनगी  रामचन्द्रन

 श्री  विद्यासागर  राव

 श्री  बची  सिंह  रावत

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी

 श्री  तपन  सिकदः

 श्री  दिग्विजय  सिंह

 श्री  श्रीनिवास  प्रसाद १६१७  ATE  ३६  8३

 श्री  ईश्वर  दयाल  स्वामी

 रीता  वर्मा

 :  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 :  श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  पोत  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ;  रक्षा  मंत्रालय  के  रक्षा  उत्पाद  और

 पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 :  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 :  उपभोक्ता  खाद्य  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 :  कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 :  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 ;  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  में
 राज्य  मंत्री

 :  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 ;  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  उपभोक्ता  खाद्य  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 :  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 श्री  हुक्म  देव  नारायण  यादव  :  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 19  2001/28  1923  )

 लोक  सभा  पूर्वाहन  ग्यारह  बजे  समवेत

 [  अध्यक्ष  महोदय  प्रीठासीन  हुए ]

 राष्ट्र  गान

 की  धुन  बजाई

 पूर्वाह्न  11.01  बजे

 सदस्यों  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 श्री  मधुसूदन  देवराम  मिस्त्री

 श्री  कैलाश  मेघवाल

 पूर्वाह्न  11.03  बजे

 मंत्रियों  का  परिचय

 प्रधान  मंत्री  (  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी ):  अध्यक्ष

 मैं  अपने  कुछ  नए  साथियों  का  आपकी  अनुमति  से  आपसे  और

 सदन  से  परिचय  कराना  चाहता

 श्री  जार्ज  रक्षा  मंत्री

 अध्यक्ष  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 (TUT)

 अध्यक्ष  कार्यवाही-वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं
 किया

 -  *

 *कार्यवाहो-वृत्तांत  में  नहीं  किया

 अध्यक्ष  अब  निधन  संबंधी  उल्लेख  किया

 भारत  और  विश्व  के  अन्य  भागों  में  आतंकवादियों

 द्वारा  मारे  गए  लोगों  का  उल्लेख

 अध्यक्ष  माननीय  आज  हम  लगभग  तीन

 माह  के  अंतराल  के  बाद  मिल  रहे  मुझे  बड़े  दुख  के  साथ  सभा

 को  अपने  दो  वर्तमान  प्रतिष्ठित  सर्वश्री  समर  चौधरी

 तथा  माधवराव  सिंधिया  और  अपने  दस  भूतपूर्व  सम्माननीय

 सर्वश्री  पुंडलिकराव  रामजी  विजयभास्कर

 सुरेद्धनाथ  श्रीमती  मारगथम

 सर्वश्री  श्याम  धर  मिश्र  और  श्रीमती

 कमला  बहुगुणा  के  निधन  की  सूचना  देनी

 श्री  समर  चौधरी  वर्तमान  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  और  वे

 त्रिपुरा  के  त्रिपुरा  पश्चिम  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  कर

 रहे  वह  वर्ष  1998-99  में  भी  इसी  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  से

 लोक  सभा  के  सदस्य

 एक  सक्रिय  श्री  चौधरी  ने  सदन  की  कार्यवाही  में

 अत्यधिक  रुचि  उन्होंने  गृह  कार्य  संबंधी  समिति  तथा  नियम

 समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  भी  कार्य  वह  उपभोक्ता  मामले

 और  खाद्य  मंत्रालय  की  परामर्शदात्री  समिति  के  सदस्य  भी

 इससे  श्री  चौधरी  1972  से  1998  तक  पांच  बार  त्रिपुरा
 विधान  सभा  के  सदस्य  भी  एक  कुशल  प्रशासक  के  रूप

 उन्होंने  1986  से  1988  तक  राज्य  सरकार  में  श्रम

 और  पशु  संसाधन  विकास  मंत्रालयों  में  कैबिनेट  मंत्री  तथा  वर्ष

 1993  से  1998  तक  गृह  एवं  राजस्व  मंत्रालय  में  मंत्री  के  रूप  में

 कार्य

 श्री  समर  चौधरी  एक  वयोवृद्ध  स्वतंत्रता-सेनानी  थे  और  उन्होंने

 स्वतंत्रता  संग्राम  में  सक्रिय  रूप  से  भाग

 एक  प्रख्यात  सामाजिक  और  राजनीतिक  श्री  समर

 चौधरी  किसानों  के  कल्याण  तथा  उत्थान  से  संबंधित  अनेक  संगठनों



 हि  निधन  संबंधी  उल्लेख  और  भारत  और

 विश्व  के  अन्य  भागों

 से  संबद्ध  उनकी  मृत्यु  हमारे  देश  में  किसान  आन्दोलन  के  लिए

 एक  अपूरणीय  क्षति

 कुछ  समय  बीमार  रहने  के  पश्चात्  श्री  समर  चौधरी  का

 7  वर्ष  की  आयु  में  10  2001  को  नई  दिल्ली  में  निधन

 हो

 श्री  माधवराव  सिंधिया  लोक  सभा  के  वर्तमान  सदस्य  थे  और

 वह  मध्य  प्रदेश  के  गुना  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  कर

 रहे  वह  1971  से  1999  तक  पांचवीं  से  बारहवीं  लोक  सभा

 के  सदस्य  रहे  और  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  के  गुना  और  ग्वालियर

 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व

 श्री  सिंधिया  एक  कुशल  प्रशासक  थे  और  उन्होंने  केन्द्रीय

 मंत्रिमंडल  में  कैबिनेट  मंत्री  के  रूप  में  नागर  विमानन  और

 पर्यटन  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालयों  जैसे  अनेक  महत्यपूर्ण
 विभागों  का  कार्यभार

 श्री  सिंधिया  एक  सक्रिय  सांसद  थे  और  उन्होंने  1990-91  के

 दौरान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संबंधी  समिति  के  सभापति  के  रूप

 में  कार्य  किया  और  वह  अन्य  अनेक  संसदीय  और  परामर्शदात्री

 समितियों  के  सदस्य  वह  वर्तमान  लोक  सभा  में  कांग्रेस  दल

 के  उपनेता  संसदीय  प्रक्रियाओं  में  उनका  योगदान  अविस्मरणीय

 श्री  सिंधिया  शिक्षा  और  खेलों  के  संवर्धन  में  गहन  रुचि  लेते

 थे  इसलिए  वह  अनेक  सांस्कृतिक  और  खेल  संबंधी

 संगठनों  से  जुड़े  1990  से  1993  तक  वह  भारतीय  क्रिकेट

 कंट्रोल  बोर्ड  के  अध्यक्ष  अपने  कार्यकाल  के  दौरान  उन्होंने  इस

 खेल  के  प्रति  नया  उत्साह  पैदा

 श्री  सिंधिया  एक  सक्रिय  और  दूरदर्शी  नेता  उन्होंने  भारतीय

 उद्योग  तथा  उदारीकरण  के  सामाजिक-आर्थिक  आयामों  को  सही

 परिप्रेक्ष्य  में  उन्होंने  अपने  तीन  दशकों  के  राजनीतिक  जीवन

 के  दौरान  सरकार  अथवा  क्रिकेट  प्रबंधन  के  क्षेत्र  में

 अपनी  अमिट  छाप

 श्री  सिंधिया  ने  अनेक  देशों  की  यात्रा  की  बह  विभिन्न

 भारतीय  संसदीय  शिष्टमंडलों  के  सदस्य  थे  और  कुछ  शिष्टमंडलों

 का  उन्होंने  नेतृत्व  भी  1989  में  उन्होंने

 के  रूप  में  तत्कालीन  राष्ट्रपति  के  साथ  पश्चिम  जर्मनी  और

 सेसेल्स  का  दौरा  किया  1995  में  श्री  सिंधिया  ने  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  के  रूप  में  भारत  के  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  के  साथ

 कोपेनहेगन  में  आयोजित  लिए  शिक्षा  संबंधी  में

 19  2001  में  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गये  4

 लोगों  का  उल्लेख

 भाग  1995  में  इंडोनेशिया  में  बाली  में  देशों  की

 मंत्रिमंडलीय  की  उन्होंने  अध्यक्षता  की

 श्री  सिंधिया  ग्वालियर  के  राजघराने  से  संबंध  रखते

 लेकिन  सही  अर्थों  में  वह  जन  नेता  उन्होंने  जनता  के

 उत्थान  और  कल्याण  के  लिए  अथक  कार्य

 श्री  सिंधिया  के  निधन  से  हमने  एक  महान  सांसद  और  देश

 ने  भारतीय  सार्वजनिक  जीवन  में  अत्यधिक  सक्रिय  और  ऊकरिश्माई

 व्यक्तित्व  खो  दिया  जिनकी  कमी  संसद  और  पूरे  राष्ट्र  में

 अत्यधिक  महसूस  की

 श्री  माधवराव  सिंधिया  के  अकस्मात  और  असामायिक  निधन

 से  स्तब्ध  राष्ट्र  आधात  एवं  बेदना  की  स्थिति  से  गुजर  रहा

 उनका  निधन  भाग्य  की  क्रूर  विडम्बना  उनका  व्यक्तित्व  हमारी

 राजमैतिक  व्यवस्था  में  सकारात्मक  और  विश्वसनीय  स्वरूप  का

 प्रतीक  उन्होंने  संसद  में  अनेक  विवादास्पद  मुद्दों  के  समाधान

 में  एक  महत्वपूर्ण  और  रचनात्मक  भूमिका  अदा  उनका

 निधन  56  वर्ष  की  अल्प  आयु  में  30  2001  को  उत्तर

 प्रदेश  में  मैनपुरी  में  विमान  दुर्घटना  में  हुआ  जिसके  फलस्वरूप

 एक  प्रतिभावान  और  उदीयमान  राजनैतिक  जीवन  का  अन्त  हो

 श्री  महाजन  1970  से  1977  तथा  1980  से  1991

 के  दौरान  पांचवीं  और  सातवीं  से  नौवीं  लोक  स्रभा  के

 सदस्य  उन्होंने  महाराष्ट्र  के  बुलढ़ाना  तथा  जलगांव  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व

 श्री  महाजन  एक  योग्य  सांसद  थे  और  वह  विभिन्न  संसदीय

 एवं  परामर्शदात्री  समितियों  के  सदस्य

 वह  पेशे  से  शिक्षाविद्  थे  और  विभिन्न  शैक्षिक  संस्थाओं  और

 सामाजिक  संगठनों  से  संबद्ध  श्री  महाजन  एक  सक्रिय  सामाजिक

 कार्यकर्त्ता  थे  और  उन्होंने  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वालों  की  स्थिति

 सुधारने  तथा  छोटा  परिवार  के  सिद्धान्त  का  प्रचार  करने  के  लिए
 अथक  प्रयास  उन्होंने  सामाजिक  समानता  आर्थिक  नियोजन

 तथा  पर्यावरण  संबंधी  जागरूकता  का  प्रसार  करने  में  गहन  रुचि

 वह  महाराष्ट्र  राज्य  की  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  को

 अंतिम  रूप  देने  के  लिए  गठित  समिति  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा

 नियुक्त  भूमिहीन  मजदूरों  से  संबंधित  अध्ययन  दल  के  भी  सदस्य

 एक  विद्वान  श्री  महाजन  ने  तीन  पुस्तकें
 ऑफ  इन्ट्रोडक्शन  ऑफ  इकॉनामिक्स

 तथा  स्टडीज  इन  एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  एंड  फैमिली



 5  निधन  संबंधी  उल्लेख  और  भारत  और

 विश्व  के  अन्य  भागों

 श्री  महाजन  ने  अनेक  देशों  की  यात्रा  की  और  वह  अफगानिस्तान

 तथा  युगोस्लाबिया  गए  शिष्टमंडल  के  सदस्य

 श्री  महाजन  का  निधन  90  वर्ष  की  आयु  में

 27  2001  को  महाराष्ट्र  में

 श्री  पुंडलिकराव  रामजी  गबली  1996-97  के  दौरान  महाराष्ट्र

 के  वाशिम  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  ग्यारहवीं

 लोक  सभा  के  सदस्य

 श्री  गबली  एक  योग्य  सांसद  उन्होंने  1997  के  दौरान  ऊर्जा

 संबंधी  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य

 श्री  गवली  पेशे  से  एक  कृषक  उन्होंने  किसानों  को  उनकी

 पैदावार  के  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  के  लिए  अथक  कार्य

 श्री  गवली  एक  सक्रिय  सामाजिक  और  राजनीतिक  कार्यकर्त्ता

 उन्होंने  निर्धनों  एवं  पिछड़े  वर्गों  के  उत्थान  के  लिए  अपना

 जीवन  समर्पित  कर  उन्होंने  मूल्य  वृद्धि  आदि  जैसे

 जोकि  आम  आदमी  को  प्रभावित  करते  के  संबंध  में  आंदोलन

 करने  में  कभी  संकोच  नहीं

 श्री  पुंडलिकराव  रामजी  गबली  का  निधन  60  वर्ष  की  आयु

 में  13  2001  को  महाराष्ट्र  में

 श्री  विजयभास्कर  1977  से  1984;  1989  से  1993

 और  1996  से  1999  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  कुरनूल  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  स ेलोक  सभा  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  सातवीं

 और  नौवीं  से  बारहवीं  लोक  सभा  के  सदस्य

 श्री  विजयभास्कर  रेड्डी  एक  योग्य  प्रशासक  थे  वह

 1983-84  के  दौरान  नौवहन  और  उद्योग  और  कंपनी

 कार्य  तथा  1991-92  के  दौरान  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री

 के  रूप  में  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  के  सदस्य

 श्री  रेड्डी  एक  सक्रिय  सांसद  उन्होंने  विभिन्न  संसदीय  और

 परामर्शदात्री  समितियों  के  सदस्य  के  रूप  में  योग्यतापूर्वक  कार्य

 इससे  श्री  रेड्डी  1955  से  1961  तक  आंध्र  प्रदेश  विधान

 सभा  और  1967  से  1972  तक  आंध्र  प्रदेश  विधान  परिषद  के

 सदस्य  वह  1993  में  पुनः  आंध्र  प्रदेश  विधान  सभा  के  लिए

 निर्वाचित  उन्होंने  लोक  लेखा  सम्रिति  के  सभापति  के  रूप  में

 और  राज्य  विधान  सभा  की  विभिन्न  समितियों  के  सदस्य  के  रूप

 में  भी  कार्य

 28  1923  में  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गये  6

 लोगों  का  उल्लेख

 श्री  रेड्डी  एक  उत्कृष्ट  राजनयिक  थे  और  उन्होंने  1982-83

 तथा  1992  से  1994  के  दौरान  दो  बार  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री

 के  रूप  में  भी  कार्य  उनका  नाम  सार्वजनिक  जीवन  में

 ईमानदारी  और  निष्ठा  का  पर्याय  बन  गया  उन्हें  का

 प्रतिनिधि  मुख्य  मंत्रीਂ  माना  जाता  वह  अपने  राज्य  के  लोगों

 को  एक  रुपये  नब्बे  पैसे  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  चावल  और

 किसानों  को  भारी  रियायती  दरों  पर  बिजली  उपलब्ध  कराने  में

 विशेष  रूप  से  सक्रिय  उन्होंने  अपने  राण्य  में  देसी  शराब

 पर  प्रतिबंध  लगाने  में  उल्लेखनीय  भूमिका

 उन्होंने  दो  दशकों  से  अदालत  में  लम्बित  मामलों  का  लोक

 अदालत  के  अंतर्गत  निपटान  करके  श्रीसेलम  परियोजना  के  विस्थापित

 परिवारों  के  लिए  40  करोड़  रुपए  की  क्षतिपूर्ति  राशि  जारी  करवाने

 का  भी  प्रयास  उन्होंने  नलकूपों  कौ  बिजली  उपलब्ध  कराने

 को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जिससे  कृषक  समुदाय  को  अत्यधिक

 सहायता

 वयोवृद्ध  स्वतंत्रता  श्री  रेड्डी  ने  स्वतंत्रता  संग्राम  में

 सक्रिय  भूमिका

 श्री  रेड्डी  का  संबंध  कृषक  परिवार  से  उन्होंने  गांबों  में

 बड़ी  संख्या  में  हाई  स्कूलों  और  प्रारम्भिक  विद्यालयों  की  स्थापना

 उन्होंने  राज्य  में  प्राथमिक  विद्यालयों  के  छात्रों  के  लिए  मध्याष्न

 भोजन  योजना  आरम्भ  प्यार  से  कहे  जाने  वाले

 अस्सी  वर्षीय  इस  नेता  ने  विभिन्न  पदों  पर  राष्ट्र  तथा  राज्य  की

 सेवा  की  और  विशेष  रूप  से  रायलसीमा  में  सिंचाई  विकास  के  क्षेत्र

 में  उनका  योगदान  महत्वपूर्ण

 श्री  रेड्डी  ने  अपने  कालेज  के  दिनों  में  खेलकूद  में  गहरी  रुचि

 उन्होंने  1967-69  के  दौरान  खेलकूद  आंध्र  प्रदेश  के

 चेयरमैन  के  रूप  में  कार्य

 कुछ  समय  बीमार  रहने  के  पश्चात्  श्री  विजयभास्कर

 रेड्डी  का  8  वर्ष  की  आयु  में  27  2001  को

 आंध्र  प्रदेश  में  निधन  हो

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  1157  से  1970  तक  दूसरी  से  चौथी

 लोक  सभा  के  सदस्य  उन्होंने  उड़ीसा  के  केन्द्रपाड़ा  संसदीः

 निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  इससे  पूर्व  1952  से  1956

 तक  वह  राज्य  सभा  के  सदस्य

 श्री  ट्विवेदी  एक  कुशल  संसदविद  थे  और  उन्होंने  तीसरी  लोक

 सभा  के  दौरान  सभापति  तालिका  तथा  1964  से  1967  तक  सरकारी

 उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य



 7  निधन  संबंधी  उल्लेख  और  भारत  और

 विश्व  के  अन्य  भागों

 -  श्री  द्विवेदी  ने  19791  से  1993  तक  अरुणाचल  प्रदेश  के

 राज्यपाल  पद  को  भी

 वयोवृद्ध  स्वतंत्रता  श्री  द्विवेदी  को  छोड़ोਂ  आंदोलन

 तथा  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  के  व्रिरुद्ध  संघर्ष  में  भाग  लेने  क्रारण

 ख्रात  वर्ष  कासवास  में  रहना

 व्यवसाय  से  श्री  द्विवेदी  एक  सक्रिय  समाज  सेवक

 वह  उड़ीसा  के  युवा  और  अन्य  आंदोलनों  से  जुड़े

 वह  1948  से  1951  तक  एक  सामाजिक-आर्थिक  अनुसंधान

 संस्थान  परिषदਂ  के  गवर्नरों  में  से  एक

 श्री  द्विवेदी  ने  क्ग्रफ़ी  भ्रमण  वह  एशियाई  समाजवादी

 रंगून  के  प्रथम  सत्र  भारतीय  शिष्टमंडल  के  सदस्य

 उन्होंते  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  यात्रा  की

 साहित्यिक  रुझान  वाले  श्री  द्विवेदी  उड़िया  साप्ताहिक

 के  संस्थापक  और  अनेक  वर्षों  तक  वे  उसके  सम्पादक

 उन्हें  अंग्रेजी  और  दोनों  भाषाओं  में  कई  प्रकाशन

 निकालने  का  श्रेय  प्राप्त

 ;.  सुरेच्रताथ  क्रा  निधन  68  वर्ष  की  आयु  1

 2001  को  उड़ीसा  में

 गे  श्री  देव  ने  1957  से  1979  तक  दूसरी  से  छठी  लोक

 सभा  में  उड़ीसा  क्रे  कालाहांडी  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 ,.  एक  सक्रिय  सांसद  के  रूप  श्री  देव  विभिन्न  संसदीय  और

 परासर्शदात्री  समितियों  के  सदस्य

 पूर्व  कालाहांडी  रियासत  के  महाराजा  के  रूप  श्री  देव  ने

 1939  से  1947  तक  शासन  एक  कुशल  प्रशासक  के  रूप

 श्री  देव  ने  कई  प्रशासनिक  सुधार  जिनमें  विधान  सभा  और

 लोकप्रिय  मंत्रिमंडल  वाली  उत्तरदायी  सरकार  की  स्थापना  तथा

 कार्यपालिका  से  न्यायपालिका  को  अलग  रखने  जैसे  सुधार

 श्री  देव  1952-56  की  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  विधान

 सभा  के  सदस्म

 एक  सुविख्यात  समाज  सेवक  के  रूप  श्री  देव  ने  आदिवासियों

 के  . क्षग्र-रोगी  रोध  कार्य  के  संबर्धन  और  अस्पृश्यता  के

 उन्मूलन  में  गहरी  कृचि  वह  राष्ट्रीय  एकता  के  संवर्धन  में

 गहराई  से  जुड़े  .  थे॥  उन्होंने  शिक्षा  के  प्रसार  को  प्रोत्साहित  किया

 19  2001  *

 लोगों  का  उल्लेख

 और  पुस्तकालयों  स्थापना  में  सहायक  उन्होंने

 इन्द्राववी  पनबिजली  परियोजना  की  स्थापना  में  महत्वपूर्ण  भूमिका

 उन्होंने  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  सड़क  परिवहन  सुविधाओं
 में  सुधार  करने  में  विशेष  रुचि  उन्होंने  राज्य  में  पुरातत्व
 विभाग  भी  स्थापित

 श्री  देव  एक  विद्वान  व्यक्ति  थे  और  .  उन्होंने  तीन

 अर्थात्  हम्बल  फाइव  और

 फॉरगोटन  फोर्टस  ऑफ  भी

 उन्होंने  उच्च  कोटि  के  प्राचीन  उड़िया  साहित्य  तथा

 ऐतिहासिक  अनुसंधान  और  विभिन्न  देशों  के  संविधानों  के  तुलनात्मक
 अध्ययन  में  भी  ग्रहन  रुचि

 अनेक  देशों  की  यात्रा  कर  श्री  देव  ने

 नाइजीरिया  में  हुए  राष्ट्रमंडल  संसदीय  संघ  सम्मेलन  में  भारतीय

 शिष्टमंडल  का  नेतृत्व  किया

 कुछ  समय  बीमार  रहने  के  पश्चात्  श्री  देव  का  निधन

 82  वर्ष  की  आयु  में  8  2001  को  नई  दिल्ली  में

 श्री  देवराजन  1977  से  1996  तक  छठी  से  दसवीं  लोक

 सभा  के  सदस्य  उन्होंने  तमिलनाडु  के  राशीपुरम  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया

 एक  सक्रिय  श्री  देबराजन  ने  लोक  सभा  की  विभिन्न

 परामर्शदात्री  समितियों  तथा  संसदीय  समितियों  में  सदस्य  के  रूप  में

 भी  कार्य  किया

 व्यवसाय  श्री  देवराजन  एक  सक्रिय  सामाजिक
 कार्यकर्त्ता  भी  उन्होंने  1972  में  डिस्ट्रिक्ट  डिप्रेस्ड  क्लासेस
 लीगਂ  के  सचिव  के  रूप  में  भी  कार्य  किया  वह  समाज
 विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उत्थान
 के  लिए  अनवरत  कार्यरत

 खेल-कूद  को  बढ़ावा  देने  में  गहन  रुचि  रखने  वाले  श्री
 देवराजन  1978-79  के  दौरान  अखिल  भारतीय  खेल-कूद  परिषद्  के

 सदस्य  भी

 कुछ  समय  बीमार  रहने  के  पश्चात्  श्री  देवराजन  का
 निधन  65  वर्ष  की  आयु  में  23  200  को

 तमिलनाडु  में

 श्रीमती  मारगथम  1952  से  1957,  1962  से  1967
 और  1984  से  1996  के  दौरान  तीसरी  और  आठवीं  से
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 विश्व  के  अन्य  भागों

 दसवीं  लोक  सभा  की  सदस्य  रहीं  तथा  उन्होंने  तत्कालीन  मद्रास

 राज्य  के  तिरूवललूर  और  मयूरम  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  तथा  तमिलनाडु

 के  श्रीपेरम्बदूर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  वह

 1970  से  1984  तक  राज्य  सभा  की  सदस्य  भी

 एक  कुशल  श्रीमती  चन्द्रशेखर  ने  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल

 में  उपमंत्री  के  रूप  में  विभिन्न  महत्वपूर्ण  विभागों  में  कार्य

 उन्होंने  1984-85  के  दौरान  राज्यमंत्री  के  रूप  में  भी  कार्य

 किया  और  महिला  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  का  स्वतंत्र  प्रभार

 एक  सक्रिय  श्रीमती  चन्द्रशेखघर  विशेषाधिकार  समिति

 और  1990  के  दौरान  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  फी  सलाहकार

 समिति  तथा  1991  के  दौरान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संबंधी  समिति

 की  सदस्य

 एक  वचयोवृद्ध  स्वतंत्रता  श्रीमती  चन्द्रशेखर  ने  स्वतंत्रता

 संग्राम  में  सक्रिय  भाग

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  ने  अमेक  दैशों  की  यात्रा  वह  1954  में

 तत्कालीन  चेकोसलोवाकिया  और  पोलैण्ड  गए  भारतीय  सांस्कृतिक
 1957  में  श्रीलंका  गए  भारत्तीय  मजदूर  संघ  शिष्टमंडल

 और  1985  में  अंतर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान
 फिलीपीन्स  की  वर्षगांठ  के  उपलक्ष्य  में  गए  भारतीय  शिष्टमंडल

 की  सदस्य  वह  1964  में  काबुल  में  विकासशील  देशों  में

 मानवाधिकार  विषय  पर  संयुक्त  राष्ट्र  के  तत्वावधान  में  आयोजित

 संगोष्ठी  और  1966  में  वाशिंगटन  में  आयोजित  अंतर्राष्ट्रीय

 सामाजिक  कार्य  सम्मेलन  तथा  1985  में  मंगोलिया  और  नैरोबी  में

 आयोजित  अंतर्राष्ट्रीय  महिला  सम्मेलन  में  गए  शिष्टमंडल  की  सदस्य

 एक  सक्रिय  सामाजिक  श्रीमती  चन्द्रशेखर  राष्ट्रीय

 आन्दोलन  से  संबद्ध  थीं  और  उन्होंने  1946  से  1950  तक  इंडियन

 लन्दन  में  सक्रिय  भाग  उन्होंने  बच्चों  और

 पिछड़े  वर्गों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  अथक  कार्य

 उन्होंने  1959-61  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 आयोग  तथा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  और  1967-70  के  दौरान

 भारतीय  भाषायी  अल्पसंख्यक  आयोग  के  सभापति  के  रूप  में  भी

 कार्य

 व्यवसाय  से  श्रीमती  चन्द्रशेखर  विभिन्न  शैक्षिक  संस्थानों

 के  साथ  सम्बद्ध  विद्वान  श्रीमती  चन्द्रशेखर  ने  समाचार

 पत्नों और  पत्रिकाओं  में  अनेक  लेख

 श्रीमती  मारगथम  चन्द्रशेखर  का  26  2001  को

 तमिलनाडु  में  84  वर्ष  की  आयु  में

 28  1923  में  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गये  10

 लोगों  का  उल्लेख

 श्री  कोडियान  ने  1957  से  1962,  1977  से  1979  और

 1980  से  1984  के  दौरान  छठी  और  सातवीं  लोक  सभा  में

 केरल  के  क्वीलोन  और  अडूर  संसदीय  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 एक  सक्रिय  श्री  कोडियान  1977  से  1978  के  दौरान  लोक

 लेखा  समिति  के  सदस्य

 विख्यात  समाज  श्री  कोडियन  ने  जनजातियों  तथा  समाज

 के  गरीब  तबके  के  उत्थान  के  लिए  अथक  प्रयास  वह

 सामाजिक  सुधारों  के  प्रति  बचनबद्ध  थे  तथा  उन्होंने  जातिगत  भेदभाव

 और  अन्य  सामाजिक  बुराइयों  के  खिलाफ  लड़ाई  उन्होंने

 1946-47  के  दौरान  तत्कालीन  कोचीन  राज्य  में  समाज  के  गरीब

 वर्गों  के  लोगों  के  अधिकारों  के  लिए  पलियम  सत्याग्रह  में  सक्रिय

 रूप  से  भाग  मजदूर  संघ  के  नेता  श्री  कोडियान  ने  विभिन्न

 मजदूर  संघों  का  प्रतिनिधित्व

 कुछ  समय  बीमार  रहने  के  पश्चात्  श्री  कोडियान  का

 78  वर्ष  की  आयु  में  28  2001  को  नई  दिल्ली

 में

 श्री  श्याम  धर  मिश्र  ने  1962  से  1967  के  दौरान  तीसरी  लोक

 सभा  में  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 श्री  मिश्र  1952  से  1962  तथा  1968  से  1974  तक  राज्य

 सभा  के  भी  सदस्य

 इसके  श्री  मिश्र  1943  से  1949  के  दौरान  तत्कालीन

 बनारस  राज्य  के  विधान  सभा  के  सदस्य  थे  तथा  वह  1949  के

 दौरान  राज्य  के  राजस्व  और  पुलिस  विभाग  के  मंत्री  भी

 एक  कुशल  श्री  मिश्र  ने  1962  से  1967  के  दौरान

 केन्द्रीय  मंत्रिपरिषद  में  विभिन्न  विभागों  के  उप  मंत्री  के  रूप  में  भी

 कार्य

 एक  सक्रिय  श्री  मिश्र  ने  1956  से  1958  तक  लोक

 लेखा  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कुशलतापूर्वक  कार्य

 व्यवसाय  से  व्यापारी  और  श्री  मिश्र  ने  बनारस  और

 उसके  निकवर्ती  क्षेत्रों  मे ंसहकारिता  आंदोलन  में  एक  अग्रणी  भूमिका

 एक  कुशल  सामाजिक  श्री  मित्र  ने  छुआछूत  के

 खिलाफ  अभियान  में  भी  सक्रिय  भूमिका

 श्री
 मिश्र  न ेअनेक  सामाजिक  संगठनों  और  शिक्षा  संस्थाओं  की

 +  एक  विद्वान  श्री  मिश्र  ने  विभिन्न  पत्र-पत्रिकाओं



 ।  निषन  संबंधी  उल्लेख  और  भारत  और  विश्व  के
 अन्य  भागों  में  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गये
 लोगों  का  उल्लेख

 श्री  श्याम  धर  मिश्र  का  निधन  2  2001  को

 उत्तर  प्रदेश  में  83  वर्ष  की  आयु  में

 श्रीमती  कमला  1977  से  1979  तक  छठी  लोक  सभा

 की  सदस्य  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  के  फूलपुर  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  एक  सक्रिय  श्रीमती  बहुगुणा

 1978-79  के  दौरान  याचिका  समिति  की  सदस्य

 एक  विख्यात  सामाजिक  श्रमती  बहुगुणा  ने  अनेक

 शैक्षिक  संस्थानों  और  सामाजिक  संगठनों  को  स्थापित  उन्होंने

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  तथा

 पददलितों  के  उत्थान  में  काफी  रुचि

 एक  वयोवृद्ध  स्वतंत्रता  श्रीमती  बहुगुणा  ने  1942  के

 छोड़ोਂ  आन्दोलन  में  सक्रिय  भूमिका

 अनेक  देशों  की  यात्रा  कर  श्रीमती  बहुगुणा  ने  बर्लिन  में

 अंतर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  1975  में  कांग्रेस  महिला  शिष्टमंडल  का

 प्रतिनिधित्व  किया

 कुछ  समय  बीमार  रहने  के  पश्चात्  श्रीमती  कमला  बहुगुणा  का

 निधन  6  2001  को  77  वर्ष  की  आयु  में  दिल्ली  में

 हम  इन  मित्रों  के  निधन  पर  गहरा  शोक  प्रकट  करते  हैं  तथा

 मुझे  विश्वास  है  कि  यह  शोकसंतप्त  परिवारों  को  हमारी

 संवेदनाएं  व्यक्त  करने  में  मेरे  साथ

 सभा  भारत  तथा  विश्व  के  अन्य  भागों  में  आतंकवाद  के

 शिकार  लोगों  के  प्रति  अपनी  संवेदना  व्यक्त  करती  भारत  में

 हमारे  लिए  आतंकवाद  एक  विशेष  अर्थ  रखता  क्योंकि  हम  एक

 दशक  से  आतंकवाद  के  शिकार  रहे  हैं  और  हम  जानते  हैं  कि

 निरंकुश  आतंकवादी  हमले  में  किसी  प्रियजन  को  खोना  कितना

 दर्दनाक  होता  इस्री  कारण  भारत  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में

 हाल  के  उन  आतंकवादी  जिनमें  हताहतों  में  कई  भारतीय

 भी  की  निंदा  करने  में  जरा  भी  देरी  नहीं  हम  दिल  से

 हताहतों  के  परिवारों  के  साथ  जो  अभी  भी  इस  दुर्घटना  से

 उबरने  की  कोशिश  कर  रहे

 यद्यपि  ऐसा  प्रत्येक  हमला  स्वतंत्रता  और  प्रज़ातंत्र  पर  प्रहार

 न्यूयार्क  और  वाशिंगटन  में  4।  सितम्बर  के

 1  अक्तूबर  को  श्रीनगर  में  जम्मू-कश्मीर  विधान  सभा  भवन  पर  हुए
 हमले  ने  विश्व  को  यह  दिखा  दिया  है  कि  आतंकवाद  की  जड़ें

 कितनी  दूर-दूर  तक  फैल  गई  हैं  तथा  आतंकवादियों  के  पास  कितने

 संसाधन  और  संगठन  हैं  जिससे  वे  न  केवल  सीमा  बल्कि

 दूसरे  महाद्वीपों  पर  भो  हमला  कर  सकते
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 आतंकवाद  आज  विश्व  के  सामने  सबसे  बड़ी  समस्या  के  रूप

 में  उभर  आया  वैश्विक  आतंकवाद  नेटवर्क  को  समाप्त  करने  के

 लिए  विश्व  समुदाय  का  एकजुट  होकर  लड़ना  आवश्यक  हो  गया

 मुझे  विश्वास  है  कि  संपूर्ण  घृणा  और  आतंक  के  इस

 अमानबीय  और  बर्बरतापूर्ण  कृत्य  की  भर्त्सना  करने  में  मेरे  साथ

 सभा  इस  संबंध  में  अपना  गहरा  शोक  व्यक्त  करती

 जैसाकि  आज  दल  के  नेताओं  की  बैठक  में  निर्णय  लिया  गया

 कि  अध्यक्षपीठ  ने  यह  उल्लेख  सभी  दलों  के  समूहों  और

 समस्त  सभा  की  ओर  से  किया

 अब  सदस्यगण  दिवंगत  आत्माओं  के  सम्मान  में  थोड़ी  देर  मौन

 खड़े

 पूर्वाइन  11.31  बजे

 सदस्यगण  थोड़ी  देर  मौन  खड़े

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 जेगेटिक  रूप  से  आशोशित  भिन्न  प्रकार  के

 कपास  के  फसल  की  खेती

 “1.  श्रीमती  रेनु
 श्री  रवीन्द्र  कुमार

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  जेनेटिक  रूप  से  आशोधित

 भिन्न  प्रकार  के  कपास  की  खेती  की  गई

 यदि  तो  किन  राज्यों  में  इसकी  खेती  की  गई  और

 कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  तथा  कितने  क्षेत्रफल  में  इस  फसल  की

 खेती  की

 क्या  सरकार  ने  कपास  फसल  की  खेती  को

 अपनी  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  किसानों  को

 उक्त  फसल  के  बीज  देने  के  लिए  जिम्मेदारी  दोषी  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है/किए  जाने  का  विचार
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 कया  जेनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन  समिति

 ने  इस  फसल  को  जलाने  के  लिए  संबंधित  राज्यों

 को  किसानों  के  कपास  की  खड़ी  फसल  खरीदने  के  निर्देश  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  हैं  और  उन  निर्देशों  पर  विभिन्न  राज्यों  की  कया  प्रतिक्रिया

 रही

 प्रभावित  होने  वाले  किसानों  के  पुनर्वास  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  और

 जेनेटिक  रूप  से  आशोधित  भिन्न  प्रकार  के

 कपास  की  फसल  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  से

 सरकार  ने  देश  में  जेनेटिक  रूप  से  आशोधित  कपास

 की  वाणिज्यिक  खेती  के  लिए  अभी  अनुमोदन  नहीं  दिया

 2001  में  पर्यावरण  1986  के  अर्न्तगत

 अधिसूचित  परिसंकटमय  सूृक्ष्मजीवों/आनुवांशिक  रूप  से  जन्मे  जीवों

 या  सेलों  के  उपयोग  निर्यात  तथा  भंडारण  नियम

 1989  के  नियम  4  के  अन्तर्गत  गठित  जेनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन
 समिति  ई  ए  ने  महाराष्ट्र  हाईब्रिड  सीड  कम्पनी

 ए  एच  वाई  सी  को  आश्ध्र

 मध्य  तथा  तमिलनाडु  राज्यों  में  लगभग  100  हेक्टेयर  क्षेत्र  में

 किसानों  के  खेतों  में  अपने  तीन  कपास  हाईब्रिड  ई

 सी  एच  12,  एम  ई  सी  एच  162,  एम  ई  सी  एच  184)  को  बड़े
 पैमाने  पर  फील्ड  परीक्षण  पुनः  करने  का  निर्देश  दिया  इसके

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  सी  ए  भी

 अखिल  भारतीय  समन्वित  कपास  सुधार  परियोजना  के  अपने  बृहत
 विभिन्न  परीक्षणों  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  हाईम्निड  सीड  कम्पनी  के

 कपास  का  फील्ड  परीक्षण  कर  रहा  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद्  मध्य  क्षेत्र  अर्थात  मध्य  प्रदेश  तथा

 गुजरात  में  तथा  दक्षिणी  क्षेत्र  में  आन्ध  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु
 में  लगभग  7.5  हेक्टेयर  में  इन  परीक्षणों  को  कर  रहा

 2001  में  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  कि  नवभारत

 सीड्स  प्राईबेट  लिमिटेड  अहमदाबाद  ने  परम्परागत  रूप  से  विकसित
 हाईब्रिड  के  रूप  में  नवभारत  के  ब्रांड  नाम  से  हाईब्रिड  कपास  के
 बीजों  का  विपणन  किया  है  जिस  पर  कपास  का  कीड़ा  नहीं

 के  सीलबंद  पैकेट  से  बीजों  पर  किए  गए  परीक्षण

 और  अहमदाबाद  के  पास  छह  जहां  इस  हाईब्रिड  की  खेती
 की  जा  रही  के  मौके  पर  किए  गए  निरीक्षण  से  पता  चला  कि

 में  क्राई  जीन  है  जिससे  यह  पता  चलता

 28  1923  लिखित  14

 है  कि  यह  एक  ट्रास्सजनिक  किस्म  है  न  कि  एक  परम्परागत

 1989  के  नियमों  में  पर्यावरण  में  बड़ी  मात्रा  में  किसी  भी  वस्तु
 को  छोड़ने  के  लिए  जेनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन  समिति  द्वारा

 अनुमोदन  लिए  जाने  की  व्यवस्था  है  जिसमें  ट्रॉन्सजेनिक  जीवों  को

 पर्यावरण  में  जानबूझकर  छोड़ना  भी  शामिल  कंपनी  ने  जेनेटिक

 इंजीनियरिंग  अनुमोदन  समिति  का  अनिवार्य  अनुमोदन  लिए  बिना

 ट्रान्सजेनिक  हाईम्रैड  का  जिपणन  किया  गुजरात
 में  19  जिलों

 भरूच  तथा  नर्मदा

 में  किस्म  की  खेती  लगभग  11,000  एकड़  में  की

 जा  रही  इसने  मध्य  प्रदेश  तथा  आशन्श्र  प्रदेश  में  भी

 बीजों  की  थोड़ी  मात्रा  में  विपणन  किया  इसके

 अलावा  कंपनी  आन्ध्र  प्रदेश  के  नांदयाल  और  कुर्नूल  जिलों  में  365

 हेक्टेयर  में  ट्रास्सजेनिक  कपास  के  बीजों  का  उत्पादन  कर  रही

 चूंकि  फसल  की  कटाई  अभी  नहीं  हुई  है  इसलिए  उपज  के  सही

 आंकड़ों  का  पता  नहीं  लगा  पाया

 महाराष्ट्र  हाईग्रीड  कंपनी  पर्यावरणीय  खतरों  के  मूल्यांकन  के

 लिए  1989  के  नियमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  प्रक्रिया  का  सावधानी

 पूर्वक  अनुपालन  करते  हुए  ट्रांसमेनिक  कपास  के

 विकास  और  परीक्षण  में  जुटी  हुई  महाराष्ट्र  हाईब्रीड  कंपनी  ने

 2001  में  ट्रांसलेनिक  बी  टी  कपास  की  वाणिज्यिक  खेती  के

 लिए  पर्यावरणीय  मंजूरी  के  लिए  जैनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन
 समिति  से  अनुरोध  किया  चूंकि  जैनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन
 समिति  ने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पूर्व  में  किए  गए
 फील्ड  परीक्षणों  में  बी  टी  कपास  की  खेती  की  संभावनाओं  का

 उपयुक्त  मूल्यांकन  नहीं  हो  पाया  था  इसलिए  महाराष्ट्र  हाईग्रीड
 कंपनी  को  पुनः  फील्ड  परीक्षण  करने  के  निर्देश  दिए  गए  भारत

 में  वाणिज्यिक  खेती  के  लिए  पहली  ट्रांसलेनिक  फसल  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  जेनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन  समिति  ने  बी  टी

 कपास  के  संभावित  लाभों  और  पर्यावरणीय  प्रभावों  के  बारे  में

 बेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  सावधानी  बरतने  के  साथ-साथ

 व्यावहारिक  दृष्टिकोण  अपनाया  महाराष्ट्र  हाईग्रीड  कंपनी  के

 इस  समय  बी  टी  कपास  की  बड़ी  मात्रा  में  फील्ड  परीक्षण  चल

 रहे

 नवभारत  सीड्स  ने  1989  के  नियमों  में  जैवसुरक्षा  के

 मूल्यांकन  के  लिए  निर्धारित  जैव  सुरक्षा  नियमों  का  अनुपालन  न

 करते  हुए  ट्रांसलेनिक  बी  टी  कपास  सीड्स  का  विपणन  किया  है
 जिससे  इन  नियमों  और  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  के  उपबंधों
 का  उल्लंघन  हुआ  जेनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन  समिति  ने
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 गुजरात  राज्य  जैव-प्रौद्योगिको  समन्वय  समिति  को  निम्नलिखित  निर्देश

 दिए

 -  किसानों  से  फसल  के  कपास  के  बीजों

 को  उपयुक्त  समर्थन  मूल्य  पर

 -  लिन्ट  और  सीड  को  अलग

 सीड  को  नष्ट  करने  और  लिन्ट  को  जैनेटिक  इंजीनियरिंग

 अनुमोदन  समिति  से  अगला  आदेश  प्राप्त  होने  तक

 सुरक्षित

 -  खेतों  में  पौधों  को  जड़  से  जलाना  और  खेतों

 की  सफाई  करना  जिससे  फसल  के  अवशेषों  को  पूरी
 तरह  से  नष्ट  किया  जा

 इन  कार्यों  को  करने  के  लिए  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात
 को-आपरेटिव  काटन  फेडरेशन  से  समझौता  किया

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  नवभारत  कंपनी  के  ट्रांसजैनिक  सीड

 उत्पादन  और  संवर्धन  कार्यक्रम  को  गुजरात  सरकार  को  दिए  गए

 निर्देशों  के  अनुरूप  तत्काल  रोकने  के  संबंध  में  आवश्यक  कार्रवाई

 करने  के  निर्देश  दिए  मध्य

 पंजाब  और  हरियाणा  राज्यों  को  उनके  संबंधित  राज्यों

 में  काटन  सीड  की  खेती  के  बारे  में  सूचना  एकत्र
 करने  के  लिए  कहा  गया

 सरकार  ने  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  लिए

 नवभारत  कंपनी  के  विरुद्ध  दण्डात्मक  कार्रवाई  करने  के  लिए

 12.11.2001  को  अहमदाबाद  में  मेट्रोपालिटन  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय

 में  शिकायत  भी  दर्ज  कराई

 सरकार  ने  गुजरात  सरकार  को  उपयुक्त  समर्थन  मूल्य  पर

 गस  खरीदने  के  निर्देश  दिए  हैं  ताकि  किसानों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव कक  ूँ
 न

 सरकार  मामला  दर  मामले  आधार  पर  ट्रांसजेनिक  खेती  के

 अनुमोदन  की  एक  नीति  अपना  रही  किसी  नई  प्रौद्योगिकी  को

 शुरू  करने  के  लिए  सावधानीपूर्वक  मूल्यांकन  और  दीर्घावधिक  सतत

 लाभ  अपेक्षित  पर्यावरणीय  समस्याओं  के  दीर्घकालिक  प्रभाव

 होते  सतर्क  दृष्टिकोण  अपनाए  बिना  इस  नई  प्रौद्योगिकी  से  प्राप्त

 लाभ  अल्पकालिक  होंगे  और  इससे  अपरिवर्तनीय  हानि  हो  सकती

 पर्यावरणीय  मूल्यांकन  और  जेनेटिकली  आशोधित  जीबों  के

 स्वास्थ्य  सुरक्षा  पहलुओं  पर  व्यापक  नियम  और  दिशानिर्देश  तैयार

 किए  गए  जैनेटिक  इंजीनियरिग  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  में  शामिल

 किसी  भी  कंपनी  को  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  प्रयोगशाला

 परिस्थितियों  और  फील्ड  परिस्थितियों  में  परीक्षण  करने  के  लिए
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 1989  के  नियमों  के  अन्तर्गत  गठित  जेनेटिक  मैंनीपुलेशन  पुनरीक्षण

 समिति  का  अनुमोदन  प्राप्त  करना  इसके  बाद  बड़े  पैमाने

 पर  फील्ड  परीक्षण  और  पर्यावरण  में  इसे  लाने  के  लिए

 जैनेटिक  इंजीनयरिंग  अनुमोदन  समिति  का  अनुमोदन  लेना  अपेक्षित

 '

 बाजरे  का  समर्थन  मूल्य

 +2,  भ्री  शीश  राम  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  बाजरे  के  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  कर  दी  गई

 2

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  बाजरे  के  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  के

 बावजूद  मध्य  प्रदेश  और  दिल्ली  आदि  में  आज

 की  तारीख  तक  इसकी  समर्थन  मूल्य  पर  खरीद  नहीं  की  गयी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 बाजरे  की  खरीद  कब  से  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्री  (  श्री  अजित  सिंह  ):  और  सरकार  ने

 2001-02  मौसम  के  लिए  अच्छी  औसत  क्वालिटी  के  बाजरा

 का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  485  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया
 *

 से  बाजरा  सहित  मोटे  अनाजों  की  खरीद  के  लिए
 भारतीय  खाद्य  निगम  नामजद  केन्द्रीय  शीर्ष  एजेन्सी  अब  तक

 कुल  4718  मीटरी  टन  बाजरा  की  खरीद  की  जा  चुकी  है  और
 राज्यवार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 टन  में
 का  या

 बाजरा  की  खरीद

 मध्य  प्रदेश  1523

 महाराष्ट्र  175

 राजस्थान  3020

 कुल  4718
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 *3.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहानः

 _  श्री  जुबभान  सिंह

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे

 उम  राज्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  जों  चांलू  वर्ष  के  दौरान

 सूखे  से  प्रभावत  हुए

 और  संघ  राज्य  क्षेत्र-आर  पशुओं  और

 जन-जीवन  को  अनुमानतः  कितनी  हानि  और  क्षति

 प्रत्येक  राज्य/संत्र  राम्य  क्षेत्र  द्वारा  कितनी  सहायता  मांगी

 गई  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  वास्तविक  रूप  में  उन्हें  कितनी

 सहायता  राशि  प्रदान  की
 जे  आफ

 केंद्रीय  दल  इस  प्रयोजनार्थ  क्रिम-किन  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 .....  केन्द्रीय  दल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्टों,क्रे  आधार  पर  सरकार

 द्वारा  क्या  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  और

 .  सूखा  प्रभावित  लोगों  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के

 .  लिए  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 इस  संबंध  में  क्या  प्रयास  किए  गए

 कृषि  मंत्री  अजित  से  दक्षिण
 प्रथमार्ध  में  निम्नलिखित  राज्यों  में  वर्षा

 “
 पश्चिमी  2001

 कम

 आंध्र  प्रदेश  -
 (42

 बिहार  '  -  (9

 कर्नाटक
 -  (18

 महाराष्ट्र  -  (12  पु

 इन  राज्यों  ने फसल  को  हुई  क्षति  की  सूचना  दी  जो

 प्रकार  है

 राज्य  प्रभावित  फसल  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश  56.91

 बिहार  3.00
 ह

 कर्नाटक  16.22

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  से  सूचना  प्राप्त
 नहीं  हुई

 28  1923  लिखित  18

 इन  ड्वारा  मनुष्यों  तथा  पशुओं की  मरने  की  कोई  सूचना
 नहीं  गई

 सभी  चार  राज्यों  ने  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  कोष  से
 सहायता  मांगी  और  क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिए  इन  चारों  राज्यों
 में  केन्द्रीय  दल  भेजे  गए  ।

 आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  को  गए  दलों  की  रिपोर्टों  पर  सक्षम
 निकायों  द्वारा  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  कोष  स्कीम  के  अधीन
 सहायता  की  मदों  और  खर्च  के  मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 विचार  किया  चूंकि  राज्यों  के  पास  उनके  आपदा  राहत  कोष
 में  शेष  सकि  उपलब्ध  है  अतः  क्रिया  गया  क्रि  आरम्भिक
 रूप  से  वे  अपने  आपदा  राहत  कोष  उपलब्ध  धन  का  इस्तेमाल
 पहले  कर  लें  और  स्थिति  की  समीक्षा  बाद  में  की  आंध्र

 प्रदेश  और  सरुज्य  सरकारों  को  रूप  से  सूचित  कर

 दिया

 बिंहार  और  महाराष्ट्र  का  दौरा  करने  वाले  केद्रीय  दलों  की
 रिपोर्टों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  वर्षा  में  आरम्भिक  कमी  के
 कारण  सजदूरी  रूपी  रोजगार  में  आई  कमी  को  पूरा  करने  के

 लिए  इन  राज्यों  को  काम  के  अनाज  कार्यक्रम  के  माध्यम

 से  रोजगार  सुलभ  कराने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  और

 उन्हें  निःशुल्क  अनार्ज  आवंटित  किया  गया  जिसका  ब्यौरां  इस  प्रकार
 ।

 राज्य  आवंटित  खाद्यान्न  आफ्दा

 मीटरी  टन

 आप  फ्रश

 599

 झा

 बिहार  1.00  बाढ़

 to  सूखा

 महाराष्ट्र
 1.0.

 सूंखा
 ए्््प्््ज3१२्र्खज्््ःरः

 इसके  .  कर्नाटक  2.  लाख:.मीदरी,  दन  गौपशु  ग्रेड

 का  आहार  भी  आबंटित  किया  गया

 वर्ष  2001-02  के  लिए  इन  राण्यों  को  आपदा  राहत  कोष  का

 केंद्रीय  अंश  इस  प्रकार  जारी  किया

 राज्य  राशि  रुपये  टिप्पणी

 आंध्र  प्रदेश  155.97  पूरा

 कर्नाटक  58  72  पूरा

 महाराष्ट्र  123.80  पूरा

 बिहार  26.36  -  केंद्रीय  अंश  का  आधा
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 बिहार  के  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  राज्य  सरकार

 द्वारा  आपदा  राहत  कोष  लेखा  स्थापित  होने  तक  केन्द्रीय  अंश  का

 50  प्रतिशत  अंश  26.36  करोड़  रुपये  जारी  कर  दिए

 30  2001  के  पश्चात  इन  राज्यों  में  बहुत  अच्छी  वर्षा

 होने  के  कारण  सूखे  से  प्रभावित  जिलों  की  संख्या  में  भी  भारी

 कमी  आई

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  भी  13  2001  को  एक  ज्ञापन

 प्राप्त  हुआ  हैं  जिसमें  15  जिलों  में  कम  वर्षा  होने  की  सूचना  दी

 गई  है  और  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  कोष  से  सहायता  की  मांग

 की  गई  इस  ज्ञापन  पर  आगे  कार्यवाई  की  जा  रही

 सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  रोजगार  देने  के  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  क्योंकि  यथासंभव  अधिक  से  अधिक

 व्यक्तियों  को  रोजगार  देना  ही  लक्ष्य  होता  है  तथापि  वर्ष  2000-

 2001  में  जिन  कुछेक  राज्थों  में  सूखे  का  प्रभाव  पड़ा  उनके  द्वारा

 दी  गई  सूचना  के  अनुसार  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  द्वारा  सृजित  कुल  कार्यदिवस  इस  प्रकार
 ——

 राज्य  सृजित  कार्य  दिवस

 गुजरात  15.98

 मध्य  प्रदेश  12.44

 उड़ीसा  2.28

 राजस्थान  11.59

 कोयला  खानों  में  सुरक्षा  प्रथंध

 *4.  श्री  सुन्दर  लाल

 ,

 क्या  कोयला  और  स्थान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 19  2001  लिखित  20

 क्या  छोटी  खुले  मुहाने  वाली  कोयला  खानों  में  सुरक्षा

 प्रबंधों  की  निगरानी  हेतु  कोई  तंत्र  नहीं

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कौन  से

 उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 इन  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  प्रबंधों  हेतु  वर्ष  2000-2001

 के  दौरान  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 प्रत्येक  राज्य  में  कंपनी-वार  अब  तक  कितनी  धनराशि

 का  उपयोग  किया  और

 इस  प्रयोजनार्थ  शुरू  किए  गए  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या

 कोयला  और  खान  मंत्री  (  श्री  राम  विलास  पासवान  ):

 छोटी  खानों  सहित  सभी  ओपनकास्ट  खानों  में  सुरक्षा  प्रबंधनों  को

 मॉनीटर  करने  के  लिए  कोल  इंडिया  लिमिटेड  का  तन्त्र

 ऊपर  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न

 नहीं  उठता

 और  छोटी  ओपनकास्ट  खानों  के  लिए  ब्यौरे  पृथक
 तौर  पर  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  कोल  इंडिया  की  सभी

 खानों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 ओपनकास्ट  खानों  की  सुरक्षा  तथा  बचाव  कार्यों  के

 प्रयोजज  के  लिए  आवंटित  धनराशि  परिवहन  व्यवस्था  के  सुरक्षा
 सर्वे  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  और

 आग  नियंत्रण  और  धूल  दमन  व्यक्तिगत

 सुरक्षा  सुरक्षा  के  लिए  सुरक्षा  जागरूकता  और

 आंतरिक  सुरक्षा  आपात  स्थिति  से  निपटने  के  लिए
 जलाप्लावन  के  खतरे  को  रोकने  के  उपायों  आदि  पर  खर्च  की

 जाती

 विवरण

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  में  2000-01  में  सुरक्षा  तथा  बचाव  कार्य  के  लिए  बजटीय  आवंटन  एवं  व्यय

 रुपयों

 कंपनी  राज्य  _  सुरक्षा  _  बचाव

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी  राजस्व  राजस्व

 ।  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 ईसीएल  पश्चिम  79.96.  4316.00  567.21  4310.00  22.54  24630  12.23  421.70
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 पश्चिम  943,.00  12549.00  592.00  10700.00  136  264.55.  1.12.  268.50

 झारखंड

 झारखंड  141.00  793.00  14100  684.00  4720  18131  5.30  185.50

 मध्य  131.00  332.00  31.00  32754  0  0  0  0

 उत्तर  प्रदेश

 डब्ल्यू  महाराष्ट्र/मध्य  प्रदेश  400.00  4000.00  136.04  3879.00  300.00  400.00  376  26179

 मध्य  1966.00  7171.00  1256.00  $435.00  160.00  48.00  73.00.  50.0

 छत्तीसगढ़

 उड़ीसा  300.00  1149.00  150.00  710.00  23.00  85.00.  21.00  84.00

 एन  असम  149.00  250.50  81.40  220.00  10.00  10.00  0.  0.6

 सी.आई.एल  4781.96..  30560.50.  295465  2626554  52160  1235.16  11641  1272.25
 जम्््््े  जज गज  एणणण  जपिपताद+भैपयथयपपपपथि्पिि  जपयपयतयथययथपियप+य।/ाणजजा-ज-े

 पर्यटन  उद्योग  पर  आतंकवाद  का  प्रभाव

 आरीमती  जयश्री  जैगर्जी:ः

 श्री  पदमसेग

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अमरीका  में  7।  के  आतंकवादी

 हमले  के  कारण  भारतीय  पर्यटन  उद्योग  बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  पर्यटकों  की

 संख्या  में  कितनी  कमी  आई  है  और  इससे  विदेशी  मुद्रा  अर्जित

 करने  में  कितनी  गिरावट  आई

 क्या  राष्ट्रीय  पर्यटन  नीति  के  प्रारूप  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  हाल  ही  में  दिल्ली  में  राज्यों  के  पर्यटन  मंत्रियों  का  एक
 सम्मलेन  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  उन  मुद्दों  का  ब्यौरा  क्या  जिन  पर  चर्चा

 हुई  और  सम्मेलन  में  कौन-कौन  से  निर्णय  लिए  और

 सरकार  देश  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  और  विदेशी
 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  और

 सितम्बर  और  200  के  दो  महीनों  में  वर्ष

 2000  के  इन्हीं  दो  महीनों  की  तुलना  में  विदेशी  पर्यटक  आगमन

 में  20%  की  कमी  तथा  विदेशी  मुद्रा  आय  में  16%  की  कमी  आयी

 और  राष्ट्रीय  पर्यटन  नीति  के  प्रारूप

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  संबंधी  दिशानिर्देशों  को  नया  रूप

 पर्यटन  ईकाइयों  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  करों  में  एकरूपता
 लाने  और  उन्हें  तर्कसंगत  पर्यटन  को  संवैधानिक  दर्जा  प्रदान

 किए  जाने  और  उत्पाद  विकास  तथा  विपणन  के  संबंध  में

 राण्यों/संघ  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  के  लिए

 मुख्यमंत्रियों  तथा  पर्यटन  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया

 गया

 सरकार  द्वारा  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  तथा  भारत  के  लिए

 विदेशी  पर्यटकों  को  आकृष्ट  करने  की  दिशा  में  जो  कदम  उठाए

 गए  वे  इस  प्रकार  पर्यटक  सुविधाओं  का  विकास  और

 विदेश  स्थिति  पर्यटन  कार्यालयों  के  मध्य  से  विदेशों

 में  प्रचार-प्रसार  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संस्थानों

 का  सूचना  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  तथा  पर्यटन  क्षेत्र  में

 निवेश  के  लिए  निजी  क्षेत्र  तथा  होटलों  को  प्रोत्साहित  किया

 विश्व  भर  के  देशों  को  यह  संकेत  देने  के  भी  प्रयास  किया

 जा  रहे  हैं  कि  भारत  एक  सुरक्षित  पर्यटक  गंतव्य  स्थल

 पूर्व  एशियाई  क्षेत्र  से  पर्यटकों  को  आकृष्ट  करने  के  प्रयास  के

 साथ-साथ  घरेलू  पर्यटन  के  महत्व  पर  भी  बल  देते  हुए  विपणन

 प्रयासों  का  नवीनीकरण  भी  किया  जा  रहा



 23  प्रश्नों

 गेहूँ  की  खरीद

 *,  श्री  विजय  कुमार  क्या  कृषि  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 चालू  मौसम  के  दौरान  गेहूं  की  खरीद  हेतु  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  था  और  इस  संबंध  में  कितनी  सफलता  प्राप्त

 हुई  है  और  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  विभिन्न  राज्यों  को  राज्य-वार

 कितना  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 सरकार  द्वारा  पूरा  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  की  गई  कार्रवाई
 ब्यौरा  क्या  हैं

 गेहूं  का  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  करने  के  संबंध  में

 राज्य  सरकारों  और  किसान  संघों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  का  ब्यौरा

 क्या  और

 सरकार  द्वारा  अब  तक  उन  पर  क्या  कार्रवाई  की

 कृषि  मंत्री  अजित  और  खरीद
 संबंधी  कार्य  स्वैच्छिक  किस्म  के  होते  हैं  और  किसानों  को  अपने
 उत्पाद  राज्य  भारतीय  खाद्य  निगम  अथवा  खुले  बाजार

 जहां  कहीं  भी  उन्हें  अधिक  लाभ  मिलता  बेचने  की  छूट
 इसलिए  गेहूं  की  खरीद  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए

 गेंहूं  के  अनुमानित  उत्पादन  और  उपलब्धता  के  आधार
 पर  प्रत्येक  विपणन  मौसम  के  आरम्भ  होने  से  पूर्व  राज्य  सरकारों

 द्वारा  खरीद  संबंधी  अनुमान  दिए  जाते  वर्तमान  रबी  विपणन

 मौसम  2001-02  के  दौरान  गेहूं  की  अनुमानित  खरीद  192  लाख
 मीटरी  टन  दिनांक  12-11-2001  की  स्थिति  के  गेहूं
 की  206.30  लाख  मीट्रिक  टन  मात्रा  की  खरीद  पहले  ही  कर  ली
 गई  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  कोई  वित्तीय
 प्रोत्साहन  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं

 और  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  ने  राज्य
 सरकारों  और  विभिन्न  अन्य  लोक  संस्थाओं  तथा  इसमें  हित  रखने
 वाले  अन्य  संबंधित  लोगों  से  परामर्श  करने  की  पद्धति  विकसित  की

 कृषि  लागत  तथा  मूल्य  राज्य  सरकारों  और  किसानों

 व्यापार  तथा  उद्योग  सहित  इसमें  हित  रखने  वाले  अन्य  सभी

 संबंधितों  के  विचार  जानने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  का  दौरा  करता

 19  2001  *  लिखित  उत्तर  य्व

 है  और  नई  दिल्ली  में  आयोग  के  साथ  विस्तृत  विचार-विमर्श  करने
 के  लिए  विभिन्न  संगठनों  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  को

 भी  आमंत्रित  करता

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  का  निर्धारण  करने:संबंधी  निर्णय  लेते

 समय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  करती  है  और  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्यों  का  निर्धारण  करते  समय  अन्य  सम्बद्ध  घंटकों  के

 साथ  उन  पर  भी  विचार  करती  राज्य  सरकारें

 विभिन्न  कृषि  जिन्सों  के  लिए  उच्चतरं  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  का

 सुझाव  देती  हैं  और  वर्ष  2001-02  में  विपणित  की  जाने  वाली

 2000-01  की  गेहूं  की  फसल  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकायें  द्वारा

 सुझाए  गए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  610  से  1244  रुपये  प्रति  क्विंटल

 के  बीच  सभी  राज्य  सरकारों  के  साथ  हमेशा  सहमत  होना

 संभव  नहीं  क्योंकि  न्यूनतम  समर्थन  म्रूल्यों  का  निर्धारण  करते

 समय  कई  अन्य  महत्वपूर्ण  घटकों  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  एक
 समंग्र  दृष्टिकोण  बमाना  पड़ता

 केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  संस्थान

 मंत्री  यह *7.  संजय  क्या  कोयला  और

 बताने  की  कृपा  करेंगे  पकिः

 क्या  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  संस्थान
 ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  विकसित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यां  और

 केन्द्रीव  खनन  अनुसंधान
 द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  की  गई  उपलब्धियों  का  ब्यौरा
 क्या

 कोयला  और  खान  मंत्री  (  श्री  राम  विलास  पासवान  ):

 और  केन्द्रीय  खान  अनुसंधान  संस्थान
 द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  आधार  उनके  द्वारा

 प्रिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान:विकसित  की  गई  नई  प्रौद्योगिकियों  और
 उनके  द्वारा  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 प्रौद्योगिकियां
 ——  ——-—_——  1.

 2
 ज्पनतयणषणयजज-ड  पाया

 केबल  बोल्टों  वाले  मोटी  कोयला  सीम  का  मैकेनाइज्ड
 डिपिलरिंग

 2.  खान  भरावक  के  रूप  में  फ्लाई  ऐश  का  प्रयोग

 rr

 उपलब्धि

 ऊंनायनयिादयायज-दै+-य-पैपैपैपपपणपयपयय+

 खनन  कंपनियों  शैकनोलाजी  का  प्रयोग  किया
 जा  रहा

 प्रौद्योगिकी  का  प्रयोगशाला  प्रदर्शन  किया  जा

 चुका
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 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 प्रश्नों  के  28  1923

 मोटी  सतत  सीमों  की  डिपिलरिंग  हेतु

 अंडर-पिनिंग  आधारित  पद्धति

 पिलर  निष्कर्षण  के  लिए  उच्च  घनत्व

 वाले  सीमेंट  के  भरावक  सहित  ओपन

 स्टाप्स  का  विलंबित  बल्लक  भराव

 धंसाव  अनुसंधान

 भारतीय  बहु-सीम  खनन  परिस्थिति  हेतु

 धंसाव  पूर्वानुमान  मॉडल

 आंशिक  निष्कर्षण  हेतु  रेत  भराई  के

 बगैर  वाईड  स्टाल  पद्धति

 एयर-डैक  ब्लास्टिंग  हेतु  लकड़ी  के

 स्पेसरों  का  विकास

 नये  स्पेसिंग  तथा  बर्डन  सूत्र  का

 विकास

 दवाब  तकनीक  का  डायनेमिक  सन्तुलन

 तथा  क्रायोजनिक  तकनीक  का  अनुप्रयोग

 अनुमेय  विस्फोटकों  के  उद्दहन  विशेषताओं

 का  आकलन  करने  हेतु  कार्यविधि

 कैप  संवेदनात्मक  व्यावसायिक  विस्फोटकों  द्वारा

 जनित  विपैले  घुएं  के  निर्धारण  हेतु  कार्यविधि

 विस्फोटकों  का  विकास

 अग्नि  रोधक  लेप

 भूमिगत  खानों  के  लिए

 पर्यावरणीय  प्रबोधन  प्रणाली

 जल  से  संखिया  को  हटाना

 अनुरूपक  परित्यक्त  खान  परिस्थिति  में

 मशरूम  की  खेती  करना

 लिखित  उत्तर  26

 तकनीक  को  नौरोजाबाद  खानों  में  अपनाया

 जा  रहा

 तकनीक  का  प्रयोगशाला  में  सफलतापूर्वक  परीक्षण

 को  बाह्य  वित्तपोषित  परियोजनाएं  प्राप्त

 हो  रही

 तकनीक  का  कोयला  कंपनियों  द्वारा  प्रयोग  किया  जा

 रहा

 तकनीक  का  उमरिया  ख्कानों  में  प्रयोग  किया

 जा  रहा

 खनन  कंपनियों  द्वारा  प्रयोग  किया  जा  रहा

 कोयला  कंपनियों  को  परामर्शी  परियोजनाओं  के  माध्यम

 से  तकनीकें  प्रदान  की  जा  रही

 पद्धति  को  इन-हाठस  गुणवत्ता  जांच  के  लिए  अपनाया

 गया

 तथा  ब्रांड  नाम  से  बिनिर्मित

 किए  जा  रहे

 विस्तृत  रूप  से  प्रयोग  किया  जा  रहा

 व्यावसायीकरण  हेतु  के  साथ  विचार-विमर्श

 चल  रहा

 पेटैन्ट  के  लिए  आवेदन  कर  दिया  वाणिण्यिकीकरण

 हेतु  विचार-विमर्श  चल  रहा

 :  विकसित



 लिखित  उत्तर  28 27  प्रश्नों  के  19  2001

 ।  2  3

 18.  स्टील  आर्क  सैटिंग  यंत्र  विकसित

 199.  उन्नत  प्रकार  का  स्टील  कौग

 20.  अग्निरोधक  लेप  के  छिड़काव  हेतु

 मशीनीकृत  यंत्र

 21.  परत  गतिशीलता  चेतावनी  तंत्र

 22.  रूफ  बौल्टिंग  मशीन

 23.  कोयला  स्लैशर

 24.  कोयला  सैम्पलर

 25.  खतरनाक  पर्यावरण  में  तापमान  मापन

 हेतु  उन्नत  यंत्र

 26.  उपकरण  की  स्थिति  के  प्रबोधन  का

 कम्प्यूटरीकृत  पैकेज

 27.  सार्वभौमिक  अवाधित  शक्ति  पैक
 हनन  नमन मनन नमन  5+««+++3  मनन मन

 कपास  की  फसल

 *8.  श्री  अजय  सिंह  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कई

 राण्यों  में  इस  बार  की  कपास  की  फसल  नष्ट  हो  गई  है  और

 किसानों  को  भारी  नुकसान  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्यवार

 कितना  नुकसान  हुआ

 क्या  सरकार  ने  इस  संबध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रभावित  राज्यों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  का

 व्यवसायीकरण  किया  जा  रहा

 तंत्र  को  प्रयोगात्मक  आधार  पर  एक  भूमित  खान  में  रखा

 गया  है  तथा  यह  अच्छी  तरह  कार्य  कर  रहा

 पहले  ही  पेटैन्ट  करवाया  जा  चुका

 बनाया  तथा  कोयला  खानों  को  आपूर्तित  किया  जा

 रहा

 फील्ड  परीक्षण  के  लिए  प्रयोगशाला  मॉडल/प्रोटो  टाईप

 फील्ड  परीक्षण  के  लिए  प्रोटों  टाईप
 न अॉक्ससअअअेे्फणरफरसफससफफफफसफफकससीा ता  लक

 कृषि  मंत्री  (  श्री  अजित  और  जी

 हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों  में  कापस  में  अमरीकी

 बालवार्म  के  हमले  के  कारण  फसल  को  क्षति  पहुंची  मई  औः

 के  के  महीने  में  वर्षा  के  शीघ्र  आ  जाने  के  कारण  इस

 कीट  का  शीघ्र  बनना  शुरू  बाद  में  बीच-बीच  में  हुई  वर्षा

 और  बादलों  से  घिरे  मौसम  के  कारण  इस  कीट  के  बहुलीकरण  में

 मदद  मिली  और  इससे  छिड़काव  कार्यों  में  भी  रुकावट  हुई  जिससे

 कपास  की  फसल  को  नुकसान

 इन  राज्यों  द्वारा  अनुमानित  कपास  के  फाहों  की  हानि  निम्नानुसार

 राज्य  कपास  फाहे  की  हानि

 कि:्रा.

 की  लाख

 पंजाब  4.33

 2.  हरियाणा  778

 3.  राजस्थान  3.39

 योग
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 और  केन्द्र  तथा  राण्य  दोनों  ने  कपास  की

 फसल  को  हुई  क्षति  की  मात्रा  के  सर्वेक्षण  के  लिए  दल  भेजे

 पंजाब  में  4.53  लाख  हैक्टेयर  राजस्थान  में  2.85  लाख

 हैक्टेयर  क्षेत्र  और  हरियाणा  में  3.55  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  नुकसान

 हुआ  कीटनाशकों  के  उचित  उपयोग  के  बारे  में  किसानों  के

 मार्गदर्शन  कीटनाशकों  की  गुणवता  की  जांच  परचों  के

 किसान  गोष्ठियों  के आयोजन  आदि  द्वारा  कीटों  के  नियंत्रण  के  लिए

 राज्यों  ने  उपयुक्त  उपाय  किए

 से  किसानों  को  फसल  हानि  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि
 बीमा  स्कीम  के  अंतर्गत  क्षतिपूर्ति  की  जाती  केवल  उन्हीं

 किसानों  को  नियमों/मानदण्डों  के  अनुसार  क्षतिपूर्ति  की  जाती  है

 जिन्होंने  अपनी  फसलों  का  बीमा  किया  पंजाब

 और  राजस्थान  राज्य  इस  स्कीम  के  अंतर्गत  कवर  नहीं  हैं  क्योंकि

 इन  राज्यों  ने  बीमा  स्कीम  का  विकल्प  नहीं  चुना

 कृषि  क्षेत्र  में  निवेश

 *9,  श्री  रामजीलाल

 भ्री  दिमेश  चन्द्र

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र
 में  किए  जाने  वाले  पूंजी  निवेश  में  भारी  कटौती  की  और

 यदि  तो  कृषि  क्षेत्र  में  वर्ष  1997-98,  1998-99

 तथा  1999-2000  के  दौरान  कितनी  राशि  का  पूंजी  निवेश  किया

 गया  और  इन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्ष  के  दौरान  सरकार  द्वारा  दिए  गए

 कुल  पूंजी  निवेश  का  यह  कितने-कितने  प्रतिशत

 कृषि  मंत्री  (  श्री  अजित  सिंह  ):  और  वर्ष  1997-98,

 1998-99  तथा  1999-2000  के  तीन  वर्षों  के  दौरान

 बानिकी  और  मात्स्थिकी  सहित  कृषि  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  द्वारा  किए

 गए  पूंजी  सकल  पूंजी  सृजन  के  अनुसार  इस

 प्रकार

 सारिणी

 वर्ष  वानिकी  तथा  मात्स्यिकी  सहित

 कृषि  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  का सकल

 पूंजी  सृजन  करोड़

 1997-98  6920

 1998-99  7550

 1999-2000  9485

 28  1923  लिखित  30

 जैसा  कि  उपर्युक्त  सारणी  से  देखा  जा  सकता  उक्त  तीन  वर्षों

 में  सार्बजनिक  क्षेत्र  द्वारा  कृषि  में  पूंजी  निवेश  में  कोई  कमी  नहीं

 आई

 विदेश  भेजे  गए  कृषि  वैज्ञानिक

 “10.  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद्  के  कई  कृषि  वैज्ञानिकों  को  मानव  संसाधन  विकास  योजना

 के  अंतर्गत  नई  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  के  बहाने  विदेश  भेजा  गया

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  योजना

 के  अंतर्गत  कुल  कितना  व्यय  किया

 इस  योजना  के  अंतर्गत  शैक्षिक  कार्यकलापों  में  लगे

 विद्यार्थियों  को  क्या  लाभ  प्राप्त  और

 उक्त  योजना  के  अंतर्गत  कृषि  वैज्ञानिकों  के  चयन  के

 लिए  अपनाई  गई  प्रक्रिया/नियमों  का  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्री  (  श्री  अजित  सिंह  ):  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  के  कृषि  वैज्ञनिकों  को  अनुसंधान  एवं

 विस्तार  कार्य  में  नवीनतम  कौशलों  को  हासिल  करने  के  लिए  कृषि
 मानव  संसाधन  विकास  के  अधिदेश  के  तहत  विदेश  भेजा

 1,230,041  अमेरिकी

 जिन  वैज्ञानिकों  को  विदेश  भेजा  उन्होंने  अपने

 अनुभवों  को  अन्य  वैज्ञानिकों  के  साथ  बांटकर  उन्हें  भी  और  ज्ञान

 सम्पन्न  किया  वैज्ञानिकों  द्वारा  प्राप्त  नये  कौशलों  से  छात्रों  को

 भी  लाभ  पहुंचा

 -  कोर्स  पाद्यचर्या  में  संशोधन  किया  गया  और  सामयिक

 जरूरतों  के  अनुसार  नये  पाद्यक्रम  तैयार  किए

 -  प्रयोगात्मक  अध्यापन  पर  अधिक  बल  दिया

 -  छात्रों  द्वारा  अध्यापन  और  शिक्षकों  के  मूल्यांकन  पर
 अधिक  जोर  दिया

 -  अन्त:विषयी  पाठ्यक्रमों  का  पता  लगाया  गया  तथा  उनका

 कार्यान्वयन  किया

 -  व्याख्यान  देने  वाले  संकाय  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाई
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 -  जैज्ञानिक  साहित्य  खोज  के  लिए  इन्टरमेट  का  ज्यादा  से

 उफ्योग  कर  रहे  इससे  कृषि  विज्ञान  के

 विभिन  क्षेत्रों  में  हो  रही  नई  प्रगतियों  की  जामकारी

 मिलती  छात्र  भी  अपनी  अनुसंधान  परियोजनाओं  के

 नियोज॑न  के  लिए  साहित्य  को  खोजने  हेतु  इन्टरनेट  का

 प्रयोग  की  प्रेरित  होते

 -  मूल्यांकन  प्रणाली  में  कक्षा  में  वस्तु-स्थिति
 अध्ययन  आदि  को  शामिल  करने  से  छात्रों  की  कार्यक्षमता

 में  सुधार  हुआ

 oo.  =  और  .  व्याख्यान  क्रे  सोेट्ख:अधिक
 संख्या  में  तैयार  किए  जा  रहे

 ,५»  दौरों  हेतु  वैज्ञानिकों  के  बयन  .प्रक्रिया/नियमों

 को  भती-भांति  परिभाषित  क्रिया  के  लिए  देश  और

 प्रयोगशाला  का  अन्तिम  चयन  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  की  सहायता

 के  किया  जाता  वैज्ञानिकों  के  चबन  में  निम्नलिखित  प्रक्रिया  का

 पालन  किया  जाता

 -;  -
 -  देश  जरूरतों  तथा  सक्षमता  में  अन्तर  के  आक्रार  पर

 कृन्नि  संसाक्षम  .  .  किट्रेश

 नामांकन  जांच  समिति  द्वारा  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  का
 /:  177  किया  जाता  नीमाकिन  समिति  के  गहन  को

 5
 संलाने  में  दर्शाया  गया

 हद  लि  5  |  ।

 -  संभाग/विभाग  स्तर  .  पर  वैज्ञानिकों  का  चयन  अध्ययन :
 ब्रोडों  को  शामिल  करके  किया  जाता

 -  संस्थान  स्तर  पर  डीन/निंदेशक  द्वारा  नामांकन  की  सिफारिश

 न  की

 +  _  नामांकन  स्वीकृतिਂ  कृषि  मानव  संसाधन
 ”

 परियोजना  की  विदेशी  मामांकन  जांच  समिति  द्वारा  की

 जाती

 -.  केन्द्रीय  मंत्री  की  स्वीकृति  के  ह्बिए  डेयर  द्वारा

 नामांकनों  की  जांच  करके  अगली  कार्रवाई  की  जाती

 विकशण

 कृषि  मानव  संसाधन  विकास  परियोजना  के  अंतर्गत  विदेशों  में
 ‘arate

 को  अंतिम  रूप  देने  हेतु  जांच  समिति  के  सदस्य

 उपमहानिदेशक
 -  अध्यक्ष

 संबंधित  उप-महानिदेश  -  सदस्य

 लिखित  उत्तर  32

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  -  सदस्य

 पकन  सवा

 अबर  डेयर  -  सदस्य

 सहायक  महानिदेशक  -.  सदस्य  सचिव

 भुखमरी  से  मौतें

 *11.  श्री  सिंह

 श्री  सुशील  क्रुमार

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  कुछ  विशेषकर  उड़ीसा  में

 भुखमरी  से  हुई  मौतों  की  जानकारी

 यदि  तो  चालू  वर्ष  केਂ  दौरान  ऐसे  कितने  मामलों
 का  पता  चला

 क्या  भुखमरी  और  करीब-करीब  से  संबंधित
 मौतें  केवल  उड़ीसा  तक  ही  सीमित  नहीं  बल्कि  महाराष्ट्र  और
 आंध्र  प्रदेश  में  भी  नकदी  फसल  उगामे  थालौं  और  बुनकरों
 द्वारा  आत्महत्या  और  कुपोषण  से  हुई  मौतों  जैसे  विभिन्न  रूपों  में
 भी  देखने  में  आई  हैं

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसे  किसी  राज्य  में  कोई
 अध्ययन  दल  भेजा  है  था  इस  मामले  में  कोई  जांच  कराई

 थदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 क्या  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  इस  संबंध  में  उच्चतम
 न्यायालय  के  निदेशों  का  कार्यान्वयन  करने  में  असफल  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 3  2001  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न
 सरकारी  भण्डागारों  और  भंडारों  में  कुल  कितना  खाद्यान्न  सड़॒  रहा

 और

 समुचित  रूप  से  खाद्यान्न  भंडार  का  उपयोग  काम
 के  बदले  अनाज  और  स्वरोजगार  कार्यक्रम  जैसी  सभी  रोजगार  सृजन
 योजनाओं  के  विलय  और  समेकन  एवं  भविष्य  में  भूख  से  होने
 वाली  ऐसी  मौतों  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए/उठाए  जा

 ़षि
 मंत्री  (  श्री  अजित  सिंह  )  और

 उडीसा  सरकार  ने  “'
 भूखा  से  के  आरोप  को  जोरदार

 तरीके  से  अस्वीकार  किया  यह  मामला  वर्तमान  में  जनहित
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 स्वापन्तता  हेतु  लोक  संज  बनाम  भारतीय  संघ  एवं

 :2001  दिटः  पेसीशन'€सिन्निल):सं,  196  तहत  न्यायाधीन

 जहां  इस  तरह  के  आरोप  राज्यों  द्वारा  अस्वीकृत  किए  गए

 खाद्य  एवं  सार्वजनिक  वितरण  विभाग  जो  इस  मामले  में

 भारतीय  संघ  का  प्रेत्तिनिंधित्थ  करता  माननीय  न्यायालय  के

 अंतरिम  निर्देशों  के  अनुपालनार्थ  एंक  विवरण  पहले  ही  प्रस्तुत  कर

 चुँका

 से  भूख  के  कारण  किसानों  द्वारा  आत्महत्या

 आंर्दि  का  कीई  भामला  अन्य  राज्यों  भी  सूंचित  महीं  किया  गया

 /  '
 एवं  सार्वजनिक  वितरण  थिंभाग  द्वारा  उपलब्ध

 कराई  गई  सूचना  के  1.10.2001  भारतीय  खाद्य  निगम

 एवं  राज्य  अभिकरणों  के  पास  खाद्यान्नों  का  582.80  लाख  टन

 का  भंडार  विभिन्न  सूखा/जाढ़  प्रभावित  रॉज्यों  को  काम  के

 बदले  अनाज  कार्यक्रम  27.65.  लाख  दन  खाद्यान्न  निःशुल्क
 आबंटित  किए  गए

 हाल  ही  में  अनुमोदित  सम्पूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना  में

 भी  मजदूरी  रोजगार  सुलभ  एबं  खाद्यान्न  भटकों  करे

 हैः  और  :  उद्देश्य  हेतु  राज्यों  को  50.  लाख

 टन  खाद्यान्न  मातम  निःशुल्क  जाने  डेतु  नियत

 इस  स्कीम  में  रोजगार  सृजन  की  संभावना  वाली  विभिन्न  स्कीमों
 को  मिलाने  की  परिकल्पना

 एलायस  एयरलाइन्स  विमान  के  अपहरण  का  नाटक

 “12.  श्री

 शिवाजी

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 2001  कोਂ  मुंबई-दिल्ली  वायुमार्ग  पर

 विमान  के  कथित  अपहरण  की  सूचना

 क्या

 एलायंस  एयर  के  बोईंग

 गलत  पायी  गद  था

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  अपहरण  की  घोषणा  की  जांच  के  लिए  एक  समिति
 गठित  की  गई

 क्या  उक्त  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उक्त  समिति  द्वारा  क्या  सिफारिशें/टिप्पणियां
 को  गई  है  और  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
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 (2)  साजतर  द्वारा  यात्री  विमान  अपहरण  खतरे  से
 निपटने  के  लिए  तैयार  गए  उपायों  और  तरीकों  का

 ब्यौरा  क्या

 भामर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैबद  शाहनणाण  हुसैन  ):
 से  दिमांक  3.10.2001  को  23.22  बजे  एलायंस  एयर  की

 उड़ान  जो  कि  मुम्बई-दिल्ली  सेक्टर  पर  प्रचालित  होती

 के  अपहरण  के  बारे  में  एक  अज्ञात  टेलीफोन  यह  संदेश

 उस  बकक्त  प्राप्त  हुआ  जब  हवाई  जहाज  उड़ान  भर  रहा  उस

 संदेश  को  हवांई  जंहाज  में  भेज  दिया  गया  और  उन्हें  अनिवार्य

 बलि  के  उपाय  करने  के  निर्देश  दिए  किसी  गलतफहमी

 के  कारण  पायलट-इन-कर्मांड  मे  निष्कर्ष  निकाला  कि  हथाई

 जहाज  का  अपहरण  हो  चुका  है  और  लगभग  12  बजे  अपहरण

 का  सिगनल  एक्टीवेट  कर  हैवाई  जहाज  इंदिरा  गांधी  अंतर्राष्ट्रीय

 हवाई  अड्डे  पर  00.50  बजे

 हवाई  जहाज  में  प्राप्त  संदेश  के  आधार  पं९  संभी  को

 सचेत  कर  दिया  मौजूदा  प्रक्रिया
 के  अनुसार  भूमि  पर  विमान

 सुरक्षा  में  अवैध  हस्तक्षेप  को  हैंडल  करने  के  लिए  अनिवार्य  उपाय

 अपहरण  .  वास्तविकता  का  केवल  तभी  पता  लग

 सका  जब  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  कमांडों  कॉकपिट  में  घुसे  और  बाद

 में  केबिन  में  घुसे  तब  यह  स्पष्ट  कि  विमान  में  हथियार  लिए

 कोई  अपहरणकर्ता  नहीं  था  और  अपहरण  की  यह  खबर  झूठी

 विशेष  गृह  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  एक्र  उच्चस्तरीय

 समिति  का  गठन  किया  गया  जो  मुम्बई-दिल्ली  सेक्टर  पर  प्रचालित

 उड़ान  संख्या  के  अपहरण  के  संबंध  में  अंज्ञात  टेलीफोन

 से  उत्पन्न  घटनाओं  के  क्रम  से  उत्पन्त  स्थितियों  की  कुल
 मिलां  कर  जांच  समिति  ने  अब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 दी

 समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथं-साथ  निम्नलिखित  की  सिफारिश

 की

 (1)  कंटीजेन्सी  प्लान  में  संबंधित  मैनुअल  और

 मार्गदर्शी  जो  कि  उड़ान  क्र  और  भूमि  कार्मिकों
 के  बीच  मिसमैच  को  समाप्त

 (2)  भ्रम  को  दूर  करने  के  लिए  मानक  वाक्यों  और  शब्दों

 का

 -  (3)  ठड़ान  क्र  और  केबिन  क्रू  की  ब्रीफिंग  के  लिए  प्रशिक्षण

 व्यवस्था  का  समुचित

 (4)  कॉकपिट/वात्ी  केथिन  में  संमुचित  स्थलों  में  क्लोज

 सर्किट  टीवी  कैमरों  को
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 (5)  महत्वपूर्ण  टेलीफोनों  पर  कॉलर-आइडेंटिफिकेशन  के

 साथ  रिकार्डिंग  सिस्टम  प्रदान

 समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  नागर  विमानन  सुरक्षा

 ब्ययो  और  महानिदेशक  नागर  विमान  नए  सुरक्षा  ठपायों  को  प्रारंभ

 करेंगे  जो  कि  आइसीएओ  और  हवाई  जहाज  विनिर्माताओं  द्वारा

 विचार  किए  गए  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  जिसे  सरकार

 ने  स्वीकर  कर  लिया

 अपहरण  के  खतरों  से  बचने  के  लिए  बहुत  से  बचाव  उपाय

 किए  गए  हैं  जिसमें  स्काई  मार्शलों  की  लैंडर

 प्वाइंट  सख्त  पहुंच  इत्यादि  शामिल

 राष्ट्रीय  पर्यटन  नीति

 *13,  श्री  चन्द्रगाश

 श्री  भर्जुहरि

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  पर्यटन  नीति  तैयार  की

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 क्या  पर्यटन  को  समवर्ती  सूची  में  शामिल  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इससे  क्या  लाभ  मिलने  की  सम्भावना

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन  ):  राष्ट्रीय
 पर्यटन  नीति  का  प्रारूप  तैयार  कर  लिया  गया

 पर्यटन  नीति  की  मुख्य  विशेषताएं  इस  प्रकार

 (1)  पर्यटन  विकास  तथा  पर्यटन  से  होने  वाले  लाभ  में

 जनता  की

 (2)  पर्यटन  उद्योग  में  निजी  क्षेत्र  क ेविकास  को  सुविधाजनक

 (3)  भारत  को  एक  पर्यटन  मैत्रेयी  देश  बनाने  के  लिए

 विभिन्न  सरकारी  विभागों  तथा  अभिकरणों  के  प्रयासों

 के  मध्य  समन्यय  स्थापित  करना  तथा  आवश्यक

 अवसंरचना  उपलब्ध

 (4)  मितव्ययी  पर्यटकों  के  लिए  सुवधाओं  के  संवर्धन  द्वारा

 घरेलू  पर्यटन  को  सुगम
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 (5)  निजी  क्षेत्र  तथा  सभी  अवसंरचनात्मक  विभाग/राण्य

 सरकारों  को  शामिल  कर  विनिर्दिष्ट  पर्यटक  गंतव्य  स्थलों

 का  समेकित

 (6)  आर्थिक  विकास  की  समग्र  रणनीति  के  एक  भाग  के

 रूप  में  हिमालयी  जम्मू  और  कश्मीर  तथा

 अंडमान  और  निकोबार  तथा  लक्षद्वीप  समूह  क्षेत्र  में

 पर्यटन  का

 (7)  अवसरंचना  तथा  छवि  निर्माण  के  लिए  परिव्यय  में

 (8)  पर्यटकों  की  सुरक्षा  एवं  सरंक्षा  के  लिए  यात्रा

 पर्यटक  पुलिस  संबंधी  उपयुक्त  विधान  अधिनियमित

 (9)  वीजा-प्रणाली  को  उदार

 (10)  कर-प्रणाली/ढांचा  में  एकरूपता  तथा  तर्कसंगतता

 (11)  सशक्त  एवं  लागत  प्रभावी  विपणन

 संविधान  की  समवर्ती  सूची  में  पर्यटन  को  शामिल  करने

 पर  पर्यटन  क्षेत्र  को  संवैधानिक  पहचान  प्राप्त  हो  सकेगी  तथा  पर्यटन

 के  क्रमबद्ध  विकास  को  सही  दिशा  देने  में  भी  सहायता  मिल

 राष्ट्रीय  कृषि  नीति

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  कार्यान्वयनाधीन

 यदि  तो  क्या  इस  नई  नीति  में  लघु  और  सीमान्त

 किसानों  की  परिभाषा  में  परिवर्तन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  पुरानी  परिभाषा  की  तुलना  में  किसानों  की  इन
 श्रेणियों  को  नई  परिभाषा  से  लाभ  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 कृषि  मंत्री  अजित  जी
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 से  कृषि  संगणना  संबंधी  अखिल  भारत  रिपोर्ट  के

 अनुसार  छोटे  तथा  मार्जिनल  किसानों  और  अन्य  श्रेणियों  की  परिंभाषा

 इस  प्रकार

 मार्जिनल  10  हैक्टेयर  और  उससे  कम

 छोटे  1.0  हैक्टेयर  से  2.0  हैक्टेयर

 अर्ध-मध्यम  2.0  हैक्टेयर  से  4.0  हैक्टेयर

 मध्यम  4.0  हैक्टेयर  से  10.0  हैक्टेयर

 बड़े  0.0  हैक्टेयय  और  इससे

 यह  परिभाषा  1971  से  चल  रही  है  और  तबसे  इस  परिभाषा

 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 विमानपत्तमों  पर  सुरक्षा

 *15,  श्री  सदाशिवराव  दादोबा
 बे

 श्र

 श्री  विजय  हान्दिकः

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अमेरिका  में  11  2001  को  हुए  आतंकवादी

 हमलों  के  बाद  सरकार  ने  सुरक्षित  विमान  यात्रा  के  लिए  विमानपत्तनों

 पर  तथा  उनके  पास-पास  और  विमानों  में  सतर्कता  और  सुरक्षा
 उपाय  बढ़ा  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  विमानपत्तनों  पर  किए  जा  रहे  विभिन्न  सुरक्षा  उपायों

 के  बावजूद  सुरक्षा  में  चूक  संबंधी  मामले  बढ़  रहे

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  कितनी

 घटनाएं  घटी

 क्या  सरकार  द्वारा  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई

 कार्रवाई  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  नागर  विमानन  सुरक्षा  ब्यूरो  को

 सुरक्षामानकों  के  बारे  में  फैसला  लेने  के  लिए  शक्ति  संपन्न  नियामक
 के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  कहा  गया  और

 28  1923  लिखित  उत्तर  38

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौस  क्या  है  और  सरकार  द्वारा

 विमानपत्तनों  पर  त्रुटि  रहित  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 उठाए  जा  रहे

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  चालू  प्रक्रिया  के  हिस्से  के  रूप  नागर  विमान  सुरक्षा
 प्रबंध-व्यवस्था  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  और  उनको  उचित

 रूप  से  अपग्रेड  किया  जाता  अमेरिका  में  दिनांक  11

 2001  को  हुए  आतंकवादी  हमले  से  विमानन  सुरक्षा  के  प्रति  एक
 नया  आयाम  जुड़  गया  इस  हमले  को  देखते  हुए  मौजूदा  सुरक्षा
 उपायों  की  समीक्षा  की  गई  है  और  अन्य  बातों  के

 विमानन  सुरक्षा  प्रबंध-व्यवस्था  को  और  सुदृढ़  करने  के  बास्ते

 निम्नलिखित  कार्रवाई  की  गई  है/निर्णय  लिए

 (1)  इंडियन  एयरलाइंस  के  साथ-साथ  सभी  अनुसूचित  प्राइवेट

 एयरलाइनों  की  सुरक्षा  कवरेज  के  लिए  सभी  मार्गों  पर

 विमानों  में  स्काई  मार्शलों  की  तैनाती  कर  दी  गई

 (2)  एकरूप  हवाई  अडूडा  सुरक्षा  मुहैया  कराने  के  लिए
 सभी  आपरेशनल  हवाई  अड्डों  पर  सी  आई  एस  एफ

 जवानों  के  इंडकशन  और  तैनाती  संबंधी  समयबद्ध  कार्यक्रम

 बनाया  गया

 (3)  प्रमुख  हवाई  अड्डों  पर  क्विक  रिएक्शन  टीमें  तैनात  की

 गई

 (4)  पहुंच  नियंत्रण  को  तथा  यात्रियों  और  उनके  हैंड  बैगेज
 की

 लैडर  प्वाइंट  पर  सुरक्षा  जांच  को  कड़ा  किया

 प्रश्न  नहीं

 और  यद्यपि  किसी  बड़ी  घटना  संबंधी  कोई  चूक
 नहीं  घटी  तो  भी  जब  कभी  कोई  चूक  देखी  जाती  संबंधित

 प्राधिकारियों  द्वारा  तत्काल  उपचारी  उपाय  किए  जाते

 जो और  नागर  विमानन  सुरक्षा  ब्यूरो  को

 नागर  विमानन  सुरक्षा  से  संबंधित  सभी  मामलों  के  लिए  उपयुक्त
 अथोरिटी  तथा  रेगुलेटर  नामित  किया  गया  है  और  इसे  इकाओ  द्वारा

 निर्धारित  मानकों  और  सिफारिशशुदा  प्रेक्टिसों  के  संदर्भ  में  सुरक्षा
 मानकों  के  बारे  में  निर्णय  लेने  के  अधिकार  प्रदान  किए  गए

 इन  मानकों  को  लागू  करके  हवाई  अड्डों  की  पक्की  सुरक्षा  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाए  जाते  हैं  और  संभावित  खतरे  से

 निपयरा  के  लिए  सुरक्षा  उपायों  को  और  सुदृढ़  कर  दिया  गया
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 कोयले  पर  दी  जाने  वाली  रायस्टी  में  संशोधन

 *16,  श्री  सनत  कुमार  मंडलः

 श्रीमती  कुमुदिनी

 क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  कोयले  पर  दी  जाने  वाली  रायल्टी  में

 संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की

 संभावना

 कोयला  और  खान  मंत्री  (  श्री  राम  घिलास  पासवान  ):

 से  कोयले  की  रायल्टी  दरों  में  संशोधन  करने  पर  विचार  करने

 के  लिए  अपर  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति

 नियुक्त  की  गई  समिति  द्वारा  शीघ्र  ही  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए

 जाने  की  आशा

 असंगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  के  लिए  विधान

 *17,  श्री  रामदास  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  बीडी  भवन  ईंट

 भट्टा  और  ऐसे  अन्य  असंगठित  क्षेत्रों  मे ंकाम  कर  रहे  श्रमिकों  के

 लिए  कोई  विधान  अधिनियमित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  अंतिम  रूप  दिये  जाने  की  संभावना

 भ्रम  मंत्री  शरद  से  सरकार  ने

 बीडी  तथा  निर्माण  कर्मकारों  के  लिए  अलग-अलग  विधान

 अधिनियमित  किए  ईंट-भट्ठों  और  असंगठित  कर्मकारों  की  इसी

 प्रकार  की  अन्य  श्रेणियों  में  लगे  कर्मकारों  के  लिए  अलग-अलग

 विधान  अधिनियमित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 द्वितीय  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  में  असंगठित

 क्षेत्र  के  कर्मकारों  के  लिए  संरक्षण  का  न्यूनतम  स्तर  सुनिश्चित  करने

 के  उद्देश्य  से  एक  विधान  तैयार  किये  जाने  का  सुझाव

 भी  शामिल

 19  2001  लिखित  उत्तर  40

 राष्ट्रीय  पर्यटन  परामशंदात्री  परिषद

 *18,  जसंबत  सिंह
 श्री  सुरेश  रामराव

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पयर्टन  परामर्शदात्री

 परिषद  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  परिषद  को  कब  तक  गठित  किये  जाने  की  संम्भावना

 है  |]  और

 इस  परिषद  द्वारा  देश  में  किस  सीमा  तक  पर्यटन  का

 संवर्धन  किए  जाने  की  सम्भावना

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन  ):  से

 राष्ट्रीय  स्तर  की  एक  पर्यटन  परामर्शदात्री  परिषद्  गठित  किए  जाने

 का  निर्णय  लिया  गया  है  जिसमें  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के

 संसद  पर्यटन  उद्योग  के  प्रतिनिधि  तथा  विशिष्ट

 जन  शामिल  यह  परिषद्  पर्यटन  क्षेत्र  की  विभिन्न  हस्तियों  के

 मध्य  विचारों  के  आदान-प्रदान  को  सुगम  इस  अवस्था  में

 समय-सीमा  बताना  संभव  नहीं

 जोखिम  वाले  उद्योगों  में  बाल  शभ्रमिक

 *19,  श्री  सुरेश  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  देश  में  कालीन  उद्योग  और  कांच  उद्योग  में  अब

 भी  बड़ी  संख्या  में  बाल  श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं  जो  इस  संबंध
 में  बनाए  गए  अनेक  नियमों  और  कानूनों  का  उल्लंघन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्या

 कारण  और

 देश  से  बाल  श्रम  प्रथा  का  कब  तक  उन्मूलन  किये  जाने
 की  संभावना

 भ्रम  मंत्री  (  श्री  शरद  यादव  ):  और  देश  में  बाल
 श्रमिकों  के  बारे  में  तथ्यात्मक  आंकड़े  दस-वर्षीय  जनगणना  के
 आधार  पर  तैयार  किए  जाते  1991  की  जनगणना  के  अनुसार
 भारत  में  कामकाजी  बच्चों  की  संख्या  11.28  मिलियन  2001
 की  जनगणना  के  आंकड़े  अभी  प्रकाशित  नहीं  हुए  कामकाजी

 बच्चों  के  उद्योग-वार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते
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 बाल  श्रम  एक  जटिल  सामाजिक-आर्थिक  समस्या

 इसके  उन्मूलन  के  लिए  लम्बे  समय  तक  निरन्तर  प्रयास  किये  जाने

 की  आवश्यकता  समस्या  की  प्रकृति  और  व्यापकता  को  देखते

 हुए  बच्चों  को  काम  से  निकाले  जाने  और  उनके  पुनर्वास  का  एक

 क्रमिक  तथा  उत्तरोत्तर  मार्ग  अपनाया  गया  200  में  नई

 दिल्ली  में  आयोजित  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  सम्मेलन  में  यह  भी  निर्णय

 लिया  गया  था  कि  बाल  श्रम  के  समूल  उन्मूलन  के  लिए  समस्त

 प्रयास  किए

 शांवों  में  खाद्यान  बैंकों  की  स्थापना

 *20,  श्री  पुट्टास्वामी

 श्री  सहिल

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  सभी  आदिवासी  गांवों  में  1100  करोड़

 रुपये  की  लागत  से  अनाज  बैंक  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यवार  कुल  कितने  गांबों  को

 शामिल  किये  जाने  की  संभावना

 क्या  सरकार  ने  फसलों  का  विविधीकरण  करने

 और  खाद्यान्न  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ठोस  उपाय  किये

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्री  (  श्री  अजित  से  कृषि  पर

 विश्व  व्यापार  संगठन  समझौता  तथा  खाद्य  प्रबंधन  से  संबंधित

 मामलों  पर  विचार-विमर्श  हेतु  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  ने

 प्रधानमंत्री  की  अध्यक्षता  में  नई  दिल्ली  में  2।  2001  को  मुख्य
 मंत्रियों  के एक  सम्मेलन  का  आयोजन  सम्मेलन  की  कार्यवाही

 का  समापन  करते  हुए  प्रधामंत्री  ने  कृषि  पर  विश्व  व्यापार  संगठन

 समझौता  के  आलोक  में  कृषि  खाद्य  प्रबंधन  तथा

 कृषि  निर्यातों  के  सबंर्धन  से  संबंधित  मामलों  पर  विचार  करने  हेतु
 खाद्य  प्रबंधन  तथा  कृषि  निर्यात  पर  केन्द्रीय  मंत्रियों  और  मुख्य
 मंत्रियों  की  एक  स्थाई  समिति  के  गठन  की  घोषणा  नई  दिल्ली
 में  3।  2001  को  आयोजित  तीसरी  बैठक  के  स्थाई
 समिति  ने  विस्तारित  अन्न  बैंक  स्कीम  के  कार्यान्वयन  की  सिफारिश

 यह  महसूस  किया  गया  कि  स्कीम  का  विस्तार  सभी  प्रकार

 लिखित  42

 की  आपदाओं  के  लिए  होना  चाहिए  और  पहचान  किए  गए  क्षेत्र
 में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  सभी  परिवारों  को  कवर  किया  जाना

 प्रथम  चरण  के  स्कीम  को  सभी  जनजातीय  गांवों
 में  विस्तारित  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इसमें  करीब  1100  करोड
 रुपये  की  लागत  लाभार्थियों  से  अन्न  ऋण  की  बापसी

 सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  स्कीम  को  मजदूरी  रोजगार  प्रदान

 करने  हेतु  सम्पूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना  द्वारा  अनुपूरित  किया

 स्थायी  समिति  ने  फसल  विविधीकरण  तथा  कृषि  निर्यात  में

 वृद्धि  हेतु  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए  समिति  ने  इस  बात  पर  सहमति

 दी  कि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  अवयव  है

 तथा  विशेषकर  तिलहन  एवं  दलहन  विविधीकरण  को  सुकर
 बनाने  के  लिए  इसे  युक्तिसंगत  बनाया  जाना  समिति  ने

 फार्म  संसाधन  के  कुशल  उपयोग  तथा  किसानों  को  अतिरिक्त  लाभ

 प्रदान  करने  हेतु  मात्स्यिकी  तथा  फसलों  के  एकीकरण  पर

 जोर  समिति  ने  कृषि  उत्पादों  की  गुणवत्ता  एवं  मूल्य  में  वृद्धि
 के  द्वारा  उनके  निर्यात  को  बढावा  देने  की  आवश्यकता  पर  जोर

 दिया  ताकि  उनमें  प्रतिस्पर्द्धा  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  पर

 मात्रात्मक  तथा  अन्य  प्रतिबंधों  को  क्रमिक  रूप  से  हटाया  जाना

 सरकार  गेंहू  और  गेहूं  मक्खन  तथा

 दलहनों  से  पहले  ही  प्रतिबंध  हटा  रही  स्थायी  समिति  की

 सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  हेतु  आगे  की  आवश्यक  कार्रवाई  संबंधित

 विभाग  एवं  मंत्रालय

 खनन  के  लाइसेंस  के  लिए  लंबित-आवेदन

 1.  श्री  सुथोध  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्र  सरकार  के  पास  खनन  पटूटे  और  पूर्वेक्षण  स्थल

 की  लाइसेंस  प्राप्ति  के  लिए  राज्यवार  कितने  आवेदन  लंबित  पड़े

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  कुल  आवेदनों  में  से

 राज्यवार  कितने  आवेदनों  का  निपटारा  किया  और

 शेष  आवेदनों  को  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रविशंकर

 प्रसाद  ):  से  खान  और  खनिज  और

 1957  की  धारा  10(3)  के  तहत  संबंधित  राज्य  सरकार

 द्वारा  टोही  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  और  खनन  पटूटे  प्रदान  किए
 जाते  उक्त  अधिनियम  की  पहली  अनुसूची  में  उल्लिखित  खनिजों
 के  लिए  खनिज  रियायतें  देने  हेतु  केन्द्र  सरकार  के  पूर्व  अनुमोदन
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 के  लिए  प्रस्ताव  संबंधित  राज्य  सरकारें  भेजती  हैं  और  केंन्द्र  सरकार

 द्वारा  कानून  के  प्रावधानों  के  अनुसार  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  कार्रवाई  की

 है  और  उनका  निपटान  किया  जाता  केंन्द्र  सरकार  का

 कम  से  कम  समय  में  प्रदान  करने  के  लिए  सभी  प्रयास

 किए  जाते  कुछ  मामलों  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्ताव  अपूर्ण
 मिलते  हैं  जिसके  फलस्वरूप  ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकारों  से

 मामलों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  पूर्ण  सूचना/अतिरिक्त  सूचना  देने  के

 लिए  कहा  जाता

 दिनांक  15.11.2001  की  स्थिति  के  अनुसार  केंन्द्र  सरकार  के

 पास  टोही  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  और  खनन  पटूटे  की  मंजूरी  के

 लिए  130  आवेदन-पत्र  लंबित  पड़े  वर्ष  1998-99,

 1999-2000  और  2000-200  के  दौरान  खनिज  रियायतों  के  लिए

 901  आवेदन-पत्रों  का  निपटान  किया  गया  राज्य-वार  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 राज्य  1998-2001  के  15.11.2001  तक

 दौरान  निपटाए  लंबित  प्रस्तावों

 प्रस्तावों  की  संख्या  की  संख्या

 त  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  164  7

 2...  बिहार  30
 -

 3.  गोवा  05  04

 4.  गुजरात  50  01

 5.  हरियाणा  09  01

 8.  कनाटक  40

 9...  केरल  18  10

 10.  मध्य  प्रदेश  125  04

 11.  महाराष्ट्र  49  05

 12.  मेघालय  01  -

 13,  उड़ीसा  95  32

 14.  राजस्थान  124  09
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 1  2  3  4

 15.  सिक्किम  01  -

 16.  तमिलनाडु  149  04

 7.  उत्तर  प्रदेश  09  -

 8,  झारखंड  05  08

 19.  छत्तीसगढ़  -  -

 व्  901  130
 हअंापपएण।ख।थ५यथयिफप"”प/प॑पपणोे"७५७भ७थपफपफैपफक्/५क्फ/फोफकतहै/ण"-"एहफ9/थ:/प  पभपभप/णथ५०थईइथख/ाे

 हकारी  ऋण  ढांचा  (  को-ऑपरेटिव  क्रेडिट  स्ट्रक््खर  )

 2.  श्री  बेंकटेश

 श्री  अशोक

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  सहकारी  ऋण  ढांचा

 क्रेडिट  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  एक  पुनर्वास  पैकेज
 को  अंतिम  रूप  दिया

 यदि  तो  क्या  कपूर  समिति  की  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  किया  गया

 यदि  तों  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सहकारी  ऋण  ढांचा  क्रेडिट  को

 मजबूती  प्रदान  करने  और  इसके  पुनर्सरचना  करने  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादब  ):
 और

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  भारत  सरकार  ने  भारतीय  रिजर्य  बैंक  के

 तत्कालीन  डिप्टी  गवर्नर  श्री  जगदीश  कपूर  की  अध्यक्षता  में  एक

 कृतक  बल  गठित  किया  जिसमें  सहकारी  ऋण  प्रणाली  के  कामकाज
 का  अध्ययन  करके  उसे  मजबूत  बनाने/उसके  पुनर्गठन  के  लिए

 सुझाव  देने  उस  कृतक  बल  ने  अपनी  रिपोर्ट  वित्त  मंत्रालय  को

 प्रस्तुत  कर  दी  है  और  वित्त  राज्य  मंत्री  बैंकिंग  और
 की  अध्यक्षता  में  एक  संयुक्त  समिति  गठित  की  है  जो  इसके
 कार्यान्वयन  की  विधियां
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 कर्नाटक  की  सहकारी  योजभाएं

 3.  श्री  वाडियारः  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  देश  की  सहकारी  योजनाओं  को  मजबूती

 प्रदान  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ  प्रत्येक  राज्य  को  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्नाटक  के

 सहकारी  क्षेत्र  को  मजबूती  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 और  भारत  सरकार  देश  में  सहकारी  स्कीमों

 को  मजबूत  बनाने  के  लिए  विभिन्न  केन्द्रीय  क्षेत्रीय/केन्द्रीय  प्रायोजित

 स््कीमों  के  तहत  राज्य  सरकारों  को  कोष  प्रदान  करती  रही

 भारत  सरकार  देश  में  सहकारी  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  संचालित

 करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  प्रशिक्षण  परिषद  को  तथा  सहकारी

 शिक्षा  को  गहन  बनाने  के  लिए  विशेष  घटक  के  क्रियान्वयन  के

 लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  को  100  प्रतिशत  वित्तीय  अनुदान
 भी  प्रदान  कर  रही  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  को  सहकारी

 समितियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अन्य  अनुमोदित  क्रियाकलापों  के

 लिए  20%  अनुदान  भी  दिया  जाता  सहायता  राज्यों  से  प्राप्त

 प्रस्तावों  के  आधार  पर  प्रदान  की  जाती

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुख्यतः  राष्ट्रीय  सहकारी

 विकास  निगम  के  माध्यम  से  सहकारिता  क्षेत्र  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  कर्नाटक  को  दी  गई  सहायता  निम्नलिखित

 लाख

 1998-99
 -  3254.25

 1999-2000
 -

 4582  .37
 -  8762.10

 कृषि  तकनीक  सूचना  केन्द्र

 4.  मदन  प्रसाद  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 बिहार  के  किन-किन  क्षेत्रों  में  कृषि  तकनीक  सूचना
 केन्द्र  खोले  गए

 28  1923  लिखित  उत्तर  46

 केन्द्र  और  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  पर  कितमी  धनराशि

 खर्च  की  गई  और

 आधुनिक  कृषि  तकनीक  के  बारे  में  किसानों  को  जानकारी
 उपलब्ध  कराने  में  उक्त  केन्द्रों  द्वारा  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  किसानों  तथा  अन्य

 उपभोक्ताओं  को  प्रौद्योगिकी  नैदानिक  सेवाओं  तथा  प्रौद्योगिकी

 सूचना  प्रदान  करने  के  लिए  एक  ही  स्थान  पर  जानकारी  उपलब्ध

 कराने  के  उद्देश्य  से  1999  में  राजेन्द्र  कृषि

 समस्तीपुर  में  कृषि  प्रौद्योगिकी  सूचना  केन्द्र  की  स्थापना  के

 लिए  स्वीकृति  दे  दी

 परिषद  ने  राजेन्र  कृषि  समस्तीपुर  के

 लिए  43.325  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की

 कृषि  प्रौद्योगिकी  सूचना  राजेन्द्र  कृषि

 समस्तीपुर  द्वारा  किये  गये  कार्य  में

 कटहल  तथा  कठबेल  के

 लिए  रोपण  सामग्रियां  देने  के  अलावा  1490  मृदा  नमूनों  की  जांच

 की  है  और  5710  किसानों  को  परामर्श  सेवाएं  उपलब्ध  करायी

 हंसदेव  बांगो  सिंचाई  परियोजना  से  जल  की  आपूर्ति

 5.  श्री  पुन्नू  लाल  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  छत्तीसगढ़  के  कोरबा  में  हंसदेव
 बांगो  बहुठद्देश्यीय  सिंचाई  परियोजना  में  नहर  के  बाएं  तटबंध  के

 निर्माण  के  लिए  कोई  सहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 नहर  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 खकवती  ):  और  केन्द्र  त्वरित  सिंचाई  लाभ

 कार्यक्रम  के  तहत  हंसदेव  बांगों  परियोजना  के  साथ-साथ

 32  तक  बायां  तटबंध  नहर  को  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  प्रदान
 कर  रही  अभी  तक  इस  परियोजना  को  34.78  करोड़  रुपया

 केन्द्रीय  ऋण  सहायता  जारी  की  गई

 इस  परियोजना  की  अद्यतन  लागत  1020  करोड़  रुपये
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 चंदन  की  लकड़ी  की  आपूर्ति

 6.  श्री  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  कर्नाटक  वन  विभाग  से  चंदन  की  लकड़ी  की

 अपर्याप्त  आपूर्ति  के  मद्देनजर  राज्य  हस्तशिल्प  विकास  निगम  ने

 राज्य  और  केन्द्र  सरकार  से  तमिलनाडु  को  पर्याप्त  मात्रा  में  चंदन

 की  आपूर्ति  करने  के  लिए  राजी  करने  का  आग्रह  किया

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  मामले  को

 तमिलनाडु  सरकार  के  साथ  उठाया

 यदि  तो  तमिलनाडु  सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया

 और

 कर्नाटक  को  चंदन  की  लकड़ी  की  आपूर्ति  के  लिए

 अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  (  श्री  केन्द्र

 सरकार  को  अब  तक  कर्नाटक  राज्य  हस्तशिल्प  विकास  निगम  से

 इस  प्रकार  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 से  प्रश्न  नहीं

 कृषक  समुदाय

 7.  श्री  रामशेठ  ठाकुरः  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार
 ने  कृषक  समुदाय  के  फायदे  के  लिए  पौधों

 में  वायरस  से  होने  वाले  रोगों  के  निदान  और  गुणवत्ता  नियंत्रण  हेतु
 कोई  एजेंसी  स्थापित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थानवार  ब्यौरा  क्या

 कृषि  पुष्पोत्पादन  के  लिए  प्रतिवर्ष

 कितनी  कृषि  सामग्री  की  मांग  और

 प्लांट  टिस्सु  कल्चर  कार्य  विश्वस्तर  पर  व्यवसायीकरण

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  जैव-प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  खेतिहर

 समुदाय  के  लाभार्थ  विषाणु-मुक्त  और  उच्च  गुणवत्ता  वाली  जांच
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 की  गई  ऊतक  संबर्धन  पादप  सामग्री  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  बहु-संस्थागत  नेटवर्क  परियोजना  के  रूप  में  ऊतक  संवर्धन

 की  विधि  से  विकसित  रोपण  सामग्री  के  गुणवत्ता  नियंत्रण  और

 विषाणु  निदान  के  लिए  राष्ट्रीय  सुविधा  केन्द्र  की  स्थापना  की

 प्रमुख  केन्द्र  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  में  स्थित

 हैं  जिसके  5  उपग्रहीय  केन्द्र  हिमालयी  जैब-संसाधन  प्रौद्योगिकी

 भारतीय  बागवानी  अनुसंधान

 राष्ट्रीय  केमिकल  लेबोरेटरी  टाटा  ऊर्जा  अनुसंधान  नई

 दिल्ली  और  दक्षिणी  पेट्रो  व  औद्योगिक  रसायन  विज्ञान

 चेन्नई  में  स्थित

 बागवानी  और  पुष्पकृषि  के  क्षेत्र  में  ऊतक  संवर्धन

 एक  विकासशील  प्रौद्योगिकी  इसकी  सम्भावित  मांग  में  वृद्धि

 होने  की  सम्भावना

 जैव-प्रौद्योगिकी  विभाग  पादप  ऊतक  संवर्धन  के

 वाणिज्यिकरण  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  समेकित  प्रयास  कर

 रहा  दो  सूक्ष्म  कायिक  प्रवर्धन  प्रौद्योगिकी  पार्क  स्थापित  किए

 गए  हैं  जो  शिक्षा  जगत  और  उद्योग  के  बीच  सम्पर्क  कराने  का

 काम  सृक्ष्म-कायिक  प्रवर्धन  प्रौद्योगिकी  पार्क  सिद्ध  प्रौद्योगिकियों

 को  उद्योग  को  अन्तरित  करने  के  लिए  प्रभावी  मंच  के  रूप  में  भी

 काम  करते  हैं  और  टर्न-की  आधार  पर  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए

 परामर्श  सेवाएं  प्रदान  करते  प्रशिक्षण  इस  क्रियाकलाप  का  एक

 महत्वपूर्ण  घटक  विषाणु  निदान  और  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  लिए

 राष्ट्रीय  सुविधा  केन्द्र  उत्पादित  रोपण  सामग्री  के  प्रमाणन  के  माध्यम

 से  उद्योग  को  लाभ  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  भी  कार्य  करता

 केन्द्रीय  भंडार  में  अभियमितताएं

 8.  श्री  रामजी  क्या  कृषि  मंत्री  30  200  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5625  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  इस  बीच  केन्द्रीय  भंडार  में  जांच  कराई  गई  है  और
 जांच  अधिकारी  ने  अपनी  रिपोर्ट  सौंप  दी

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  परिणाम/ब्यौरा  क्या  है  और  इस
 पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 केन्द्रीय  भंडार  को  चलाने  में  इसके  अधिकारियों  की
 जवाबदेही  और  उत्तरदायित्व  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  उपाय  गिए  गए  उपाय  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  )
 निरीक्षण  अधिकारी  ने  निरीक्षण  कार्य  लगभग  पूरा  कर  लिया

 निरीक्षण  रिपोर्ट  प्रतीक्षित
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 प्रश्न  नहीं

 भण्डार  के  कर्मचारियों  की  जवाबदेयता  और  जिम्मेदारी

 सुनिश्चित  करने  वाले  उपायों  का  निर्णय  निरीक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  होने

 पर  ही  किया  जा  सकता

 कृषि  सेवा  केन्द्र  की  स्थापना

 9...  राजकुमारी  रल्ना
 श्री  रामटहल

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आज  की  तारीख  में  झारखंड  और  उत्तर  प्रदेश  के

 किन  जिलों  में  किसानों  के  लिए  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्थापित  किए  जा

 चुके  हैं

 इन  केन्द्रों  के  कार्य  क्या  और

 उनके  कार्य-निष्पादन  के  आंकलन  का  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी

 सिंगरेनी  कोलफील्ड्स  लिमिटेड

 10.  श्री  गुनीपाटी  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  श्रमिकों  की

 हड़ताल  के  कारण  बंद  पड़ी  सिंगरेनी  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  को

 चालू  करने  के  लिए  500  करोड  रुपए  की  बकाया  राशि  को  मंजूर
 करने  का  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  केनद्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद ):

 ऊपर  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न

 नहीं  उठता

 इसको  (  )  का  आभुनिकीकरण

 11.  श्री  सुनील  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  के  पास  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील
 कम्पनी  के  आधुनिकीकरण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या
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 यदि  तो  उक्त  कम्पनी  का  आधुनिकीकरण  न  किए
 जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रमों
 का  पहले  ही  आधुनिकीकरण  किया  जा  चुका

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  श्रज  किशोर  त्रिपाठी  ):
 से  सेल/इस्को  के  लिए  1081  करोड़  रुपए  का  पुनरुद्धार

 प्रस्ताव  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  जिसमें  इसको  नगद  हानि  को

 पूरा  करने  के  प्रावधानों  के  अलावा  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना

 आर  और  बर्नपुर  वर्क्स  और  इसकी  खानों  एवं  कोयला
 खानों  में  निवेश  हेतु  धनराशि  शामिल  इस  मामले  में  अभी  कोई

 निर्णय  नहीं  लिया  गया

 खाद्य  प्रसंस्करण  इकाई

 12.  श्री  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  राज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आज  की  तारीख  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  और  सरकार  के

 संयुक्त  उद्यम  में  कार्यरत  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयों  का  ब्यौरा  क्या

 फायदे  में  और  घाटे  में  चल  रही  खाद्य  प्रसंस्करण

 इकाइयों  की  संख्या  कितनी

 प्रसंस्कृत  खाद्य  के  किन-किन  आइटमों  का  निर्यात  किया

 जा  रहा  है  और  इनके  प्रमुख  आयातकों  का  ब्यौरा  कया  और

 गत  तीन  वर्षों  और  चालू  बर्ष  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में

 आयात  का  लक्ष्य  रखा  गया  और  कितना  हासिल  किया

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  चमन

 लाल  गुप्त  ):  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  लिमिटिड

 इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एकमात्र
 उपक्रम  नेरामक  के  पास  अगरतला  में  एक  काजू  प्रसंस्करण

 यूनिट  और  नलकटा  में  एक  फल  रस  सांद्रण  संयंत्र  नलकटा
 स्थिति  फल  रस  सांद्रण  संयंत्र  फिलहाल  काम  नहीं  कर  रहा
 मार्डन  फूड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  इस  समय  हिन्दुस्तान  लीवर
 लिमिटेड  और  भारत  सरकार  का  एक  संयुक्त  उद्यम  हिन्दुस्तान
 लीवर  लिमिटेड  के  पास  मार्डर्न  फूड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड

 की  74%  इक्विटी  शेयर  पूंजी  मार्डन  फूड  इंडस्ट्रीज
 लिमिटेड  डबलरोटी  और  पूरक  पोषक  आहार  बनाने  और  बेचने  का

 काम  करता

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  लिमिटेड  और  माडर्न  फूड
 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  घाटे  में  चल  रहे

 शून्य

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं
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 खाद्यान  का  उत्पादन

 13.  श्री  महबूब  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  2000-01  के  दौरान  212  मिलियन

 मीट्रिक  टन  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लक्ष्य  को  हासिल  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सिंचाई  के  क्षेत्र  में  कम  राजसहायता  को

 समाप्त  करने  और  विद्युत  के  कम  उपयोग  से  खाद्यान्नों  का  पैदावार

 बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक
 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  किया  गया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  भारायण  यादव  ):
 वर्ष  2000-01  के  लिए  212  मिलियन  टन

 खाद्यान्न  के  लक्ष्य  की  तुलना  29.6.2001  को  जारी  किए  गए
 अग्रिम  अनुमानों  के  उत्पादन  196.07  मिलियन  टन

 होने  की  संभावना

 और  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  वित्तीय  संसाधनों  के

 मानसून  के  प्रौद्योगिकीय  किसानों  की  प्रबंधकीय

 गुणवत्ता  वाले  आदानों  के  समय  पर  विभिन्न

 कृषि  उत्पादों  की  मांग  आदि  जैसे  बहुत  से  कारकों  पर  निर्भर  करती

 2000  के  दौरान  कुल  वर्षा  8%  कम  बाद

 के  मौसमों  में  कमी  की  स्थिति  और  बिगड़  भारत  के  पश्चिमी

 विशेषकर  गुजरात  और  मध्य  प्रदेश  में  वर्षा  को

 अत्यधिक  कमी  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  जिसके  परिणामस्वरूप

 व्यापक  क्षेत्रों  मे ंनमी  की  दबाव  की  स्थिति  बन  अपर्याप्त  वर्षा

 से  सिंचाई  की  क्षमता  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  निवेश  और

 राजसहायता  की  स्थिति  की  नियमित  मानीटरिंग  की  जाती  है  और

 इस  क्षेत्र  की  उपलब्ध  संसाधनों  तथा  संबंधित  पहलुओं
 पर  उचित  रूप  से  ध्यान  देते  हुए  निर्णय  लिया  जाता

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  सरकार  ने  2000  से  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने

 के  लिए  पारम्परिक  स्कीम  परक  प्रणाली  से  हटकर  बृहत  प्रंबध

 प्रणाली  को  इस  स्कीम  में  27  स्कीमों  को  एक  बृहत

 प्रबंध  स्कीम  में  समेकित  किया  गया  है  ताकि  उन  कार्य  योजनाओं

 के  माध्यम  से  राज्य  के  प्रयासों  को  अनुपूरित  किया  जा  सके

 जो  राज्यों  को  उनके  समक्ष  आने  वाली  विशिष्ट  समस्याओं  का
 s

 समाधान  विभिन्न  स्कीमों  के  विषयवस्तु  में  दोहरापन  से  बचने
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 और  कृषि  के  समग्र  विकास  के  उद्देश्य  से  काम  करने  के  लिए

 शिथिलता  प्रदान  करती

 इसके  सरकार  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  मण्डी

 हस्तक्षेप  स्कीम  के  सार्वजनिक  एजेंसियों  द्वारा  अधिप्राप्ति

 और  व्यापार  के  साधनों  के  उपयोग  जैसे  विभिन्न  उपायों  को

 अपनाकर  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किसानों  को  भी  प्रोत्साहित

 करती

 प्रदूषण  नियंत्रण

 14.  श्री  मोइनुल
 श्री  बसुदेव

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 प्रदूषण  नियंत्रण  बो्ों  की  स्थापना  के  बाद  जमीन

 और  जल  पर  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  अब  तक  किए  गए  सुधार
 का  ब्यौरा  क्या  और

 प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  किए  गए  उपायों  के  पहले
 और  इनके  बाद  प्रदूषण  की  विद्यमान  के  संदर्भ  में  राज्यवार  तुलनात्मक

 आंकड़े  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  (  श्री  वायु

 प्रदूषक  उद्योगों  में  बायु  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  उत्सर्जन

 मानक  निर्धारित  करके  तथा  वायु  प्रदूषक  उद्योगों  अर्थात्  थर्मल  पावर

 संयंत्रों  आदि  के  प्रभुख  क्षेत्रों  में  धुले  हुए  कोयले  का  प्रयोग  करके

 प्रदूषण  नियंत्रित  किया  गया  है  और  पर्यावरण  में  सुधार  किया  गया

 परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  के  लिए  ईँधन  क्वालिटी

 विशिष्टियां  निर्धारित  की  गई  हैं  और  ईंधन  की  क्वालिटी  के  सुधार
 के  लिए  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  जल  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए
 जल  प्रदूषक  उद्योगों  को  इस  बात  के  लिए  राजी  किया  गया  है  कि
 वे  अपने  यहां  बहिस्लाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  बड़े  और  मध्यम
 स्तर  के  ठद्योगों  ने  ऐसे  बहिलाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  किए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  नदी  संरक्षण  योजन  के  नदी  किनारों  पर  स्थित

 शहरों  को  मलजल  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  शामिल  किया
 गया  जल  गुणवत्ता  की  बहाली  के  लिए  प्रदूषित  नदी  क्षेत्रों  का
 पता  लगाया  गया  भूमि  पर  व्याप्त  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने
 के  लिए  भूमि  के  अपशिष्ट  जल  के  निपटान  संबंधी  मानक
 निर्धारित  किए  गए  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  गए

 -  विभिन्न  स्रोतों  से  उत्सर्जजीं  व  ठोस  अपशिटों
 के  डिस्चार्ज  के  लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए
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 -  परिवेशी  जल  एवं  वायु  गुणवत्ता  के  मानक  निर्धारित

 किए  गए

 -  प्रदूषक  उद्योगों  की  पहचान  की  गई  हैं  और  उन्हें  निर्देश

 दिया  गया  है  कि  वे  समयबद्ध  ढंग  से  प्रदूषण  नियंत्रण

 संबंधी  अपेक्षाओं  का  पालन

 -  ईंधन  गुणवत्ता  सुधार  कार्यक्रम  आरंभ  किए  गए

 प्रदूषण  नियंत्रक  उपाय  किए  जाने  के  कारण  विभिन्न

 राज्यों  के  औद्योगिक  ब  घरेलू  स्रोतों  से  उत्पन्न  बायो-केमीकल

 ऑक्सीजन  डिमांड  के  सन्दर्भ  में  प्रदूषण  के  स्तर  में  कमी  आई

 प्रदूषण  का  यह  स्तर  9478  टन/प्रतिदिन  से  घटकर  1776

 टन/प्रतिदिन  और  4200  टन/प्रतिदिन  से  घटकर  3350  टन/प्रतिदिन

 हो  गया

 नारियल  गिरी  का  एकत्रित  किया  जाना

 15.  श्री  कोडीकुनील  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  बाजार  से  नारियल  गिरी  को  एकत्रित

 किए  जाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  बाजार  से  अब  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में

 नारियल  गिरी  एकत्रित  किया  गया  है  और  इस  काम  को  किन-किन

 एजेंसियों  ने  किया  और

 बाजार  में  इस  समय  कुल  कितनी  मात्रा  में  नारियल  गिरी

 उपलब्ध

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 भारत  सरकार  नारियल  उगाने  वाले  राण्थों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  किसानों  से  मूल्य  समर्थन  स्कीम  के  अंतर्गत  खोपरे  की

 खरीद  कर  रही

 मौसम  2000  और  2001  में  अब  तक  भारतीय  राष्ट्रीय

 कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  मर्यादित  ने  एक  केन्द्रीय

 नोडल  एजेन्सी  के  रूप  में  राज्य  सरकारी  संघों  के  माध्यम  से  2.39

 लाख  मीटरी  टन  खोपरे  की  खरीद  की

 खोपरा  नारियल  से  मिलने  वाला  उत्पाद  जो  एक
 बारामासी  फसल  वर्तमान  में  मण्डी  में  उपलब्ध  खोपरे

 की  सही  मात्रा  बताना  मुश्किल
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 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में  सरदार  सरोवर  परियोजना  के

 निर्माण  के  कारण  कितने  परिवार  प्रभावित  हुए

 उन  राज्यों  में  अब  तक  कितने  परिवारों  को  पुनर्वासित
 किया  जा  चुका  और

 शेष  परिवारों  को  अब  तक  पुनर्वासित  किए  जाने  की

 संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  और  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में  सरदार

 सरोवर  बांध  के  138.68  के  पूर्ण  जलाशय  स्तर  पर  जलमग्नता

 से  प्रभावित  होने  वाले  परिवारों  की  कुल  अनुमानित  संख्या

 33014  और  4684  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  31.10.2001  को

 प्राप्त  सूचना  के  मध्य  प्रदेश  में  कुल  3490  परिवारों  तथा

 गुजरात  में  9568  परिवारों  से  791  तथा  मध्य  प्रदेश  से

 4166  को  पुनः  बसा  दिया  गया

 नर्मदा  मियंत्रण  प्राधिकरण  ने  चार  चरणों  अर्थात्  100

 ई  110  ई  2।  ई  एल  और  138.68  मि  ई

 एल  मे  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  को  पुनः  बसाने  के  लिए

 पुनर्वास  और  पुनर्स्थापना  कार्य  योजना  अनुमोदित  की  इस  योजना

 के  इन  परिवारों  को  चार  चरणों  में  2004  तक

 अर्थात्  क्रमशः  100  की  ऊंचाई  में  2001  110

 ऊंचाई  में  2002  121  ऊंचाई  में

 2003  तक  और  138.68  की  ऊंचाई  में  2004  तक

 बसा  लिए  जाने  की  संभावना

 पवनहँस  हेलीकॉप्टर  कंपनी

 17.  श्री  त्रिलोचन  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पवन  हंस  हेलीकॉप्टर  कंपनी  की  सेवा  किन-किन  क्षेत्रों
 में

 क्या  पवन  हंस  कंपनी  का  विचार  अन्य  राण्यों  के  दुर्गम
 क्षेत्रों  में,जहां  वर्तमान  में  इसकी  सेवाएं  नहीं  चल  रही  में  सेवाएं
 चलाने  का  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैधद  शाहगवाज

 पवन  हंस  हेलीकॉप्टर्स  तेल  सेक्टर  में  11  हेलीकॉप्टर  प्रचालित

 कर  रहा  इसके  अरूणाचल

 झारखंड  राज्य  सरकारों  तथा  लक्षद्वीप  प्रशासन  द्वारा  एक-एक  हेलीकॉप्टर
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 की  प्रचालन  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  पवन  हंस  हेलीकॉप्टर्स  लि

 माता  वैष्णो  देवी  के  दर्शनार्थ  तीर्थ-यात्रियों  को  लाने-ले-जाने  के

 लिए  जम्मू-कटरा-सांझी  छत  सेक्टर  पर  भी  हेलीकॉप्टर  सेवा  मुहैया

 करा  पवन  हंस  हेलीकॉप्टर्स  के  अन्य  ग्राहकों  में  राष्ट्रीय

 जल  विद्युत  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  तथा  गृह  मंत्रालय

 शामिल

 जी  दि

 पवन  हंस  हेलीकॉप्टर  लिमिटेड  ने

 मिजोरम  तथा  उत्तरांचल  राण्य  सरकारों  को  तथा  राज्य  सरकार  की

 एजेंसियों  को  दीर्घावधिक  पट्टा  आधार  पर  हेलीकॉप्टरों  की  तैनाती

 संबंधी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  केवल  अरूणाचल  प्रदेश  सरकार

 ने  ही  सिद्धांत  रूप  से  पवन  हंस  हेलीकॉप्टर्स  के  एक

 हेलीकॉप्टर  के  प्रयोग  के  संबंध  में  अपनी  स्वीकृति  दी

 कृषि  उत्पादों  का  आयात्त

 18.  श्री  प्रभुनाथ  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 उन  कृषि  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनकी  देश  में

 कमी  है  और  जिनका  देश  के  लोगों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 के  लिए  आयात  किया  जा  रहा

 इन  उत्पादों  की  देश  में  कब  से  कमी

 इसमें  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  हेतु  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इसमें  अब  तक  कितनी

 सफलता  प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार  का  विचार  पाम  आयल  सीड  की  खेती  को

 लाभकारी  बनाने  का  ताकि  किसानों  को  इस  नई  फसल  की  खेती

 करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  दलहनों  की  बार-बार  आयात

 पर  रोक  लगाने  हेतु  दलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय

 दलहन  विकास  परियोजना  की  समीक्षा  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  खाद्य  तेलों  और  दालों  के  उत्पादन  में  मानसून

 कै
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 की  विषमता  के  कारण  उतार-चढ़ाव  आता  रहा  देश  को

 1998-99  में  तिलहन  उत्पादन  में  लगभग  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  हुई

 वर्ष  1999-2000  और  2000-01  में  प्रमुख  तिहलन  उत्पादक

 राज्यों  में  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  तिलहन  के  उत्पादन  में

 गिरावट  जहां  तक  दालों  का  संबंध  दीर्घावधि  से  मांग  और

 घरेलू  उत्पादन  के  बीच  अंतर  रहा  उसका  कारण  यह  तथ्य  है

 कि  दालों  की  खेती  वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  में  और  मार्जिनलल  और

 मार्जिनल  भूमि  पर  की  जाती

 से  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तिलहन  व

 दलहन  प्रौद्योगिकी  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  के  अधीन

 निम्नलिखित  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें  क्रियान्वित  की  जा  रही

 (1)  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम

 (2)  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना

 (3)  आयल  पाम  विकास

 देश  में  आयल  पाम  और  दालों  की  खेती  करने  वाले

 किसानों  को  प्रोत्साहन  प्रदान  करके  उपर्युक्त  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों

 के  तहत  तिलहनों/खाद्य  तेलों  और  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  प्रयास  किए  जा  रहे  बीजों  के  उत्पादन  व  बीज

 उन्नत  पार्म  स्प्रिकलर  जिप्सम/पाइराइट्स  ,

 सूक्ष्म-पोषक  राइजोबियम  कल्चर  आदि  के  लिए  सहायता  दी

 जाती

 आयल  पाम  विकास  कार्यक्रम  स्कीम  के  तहत  रोपण

 खेती  के  आदानों  और  ड्रिंप  सिंचाई  प्रणाली  की  अधिष्ठापना  पर

 किसानों  को  सहायता  दी  जाती  आयल  पाम  विकास  कार्यक्रम

 के  तहत  8.22000  से  डीजल  पम्प  की  अधिष्ठापना  के  लिए
 आयल  पाम  के  किसानों  को  सब्सिडी  प्रदान  करने  संबंधी  एक  नया
 घटक  भी  शुरू  किया  गया

 तिलहनों  के  मामले  में  क्षेत्र  उत्पादकता  और  उत्पादन
 में  वृद्धि  हुई  दालों  के  मामले  में  उत्पादकता  और  उत्पादन  में

 वृद्धि  हुई

 किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार

 आयल  पाम  को  छोड़कर  विभिन्न  तिलहनों  के  मूल्य  समर्थन  प्रचालन
 के  लिए  केन्द्रीय  नोडल  नैफेड  के  माध्यम  से  मण्डी  समर्थन
 स्कीम  क्रियान्वित  कर  रही  आयल  पाम  के  ताजे  फलों  के  गुच्छों
 की  अधिप्राप्ति  के  लिए  भारत  सरकार  आयल  पाम  उत्पादकों
 उचित  मूल्य  प्रदान  करने  के  लिए  मण्डी  हस्तक्षेप  योजना  क्रिया
 कर  रही  इसके  खाद्य  तेलों  के  घरेलू  मूल्यों  पर  खाद्य
 तेल  के  आयात  के  प्रतिकूल  प्रभाव  को  कम  करने  और
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 आयल  पाम  व  नारियल  उत्पादकों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए

 सरकार  ने  1.4.2001  से  खाद्य  तेलों  के  विभिन्न  वर्गों  पर  आयात

 शुल्क  बढ़ा  दिया

 और  दलहन  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  ने  राष्ट्रीय

 दलहन  विकास  परियोजना  स्कीम  की  पहले  ही  समीक्षा  की  है  तथा

 दलहन  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  को  नौवीं  योजना  में

 2000-01  से  संशोधित  स्कीम  में  पहले  ही  शामिल  कर  लिया  गया

 गोलियों  का  पता  लगाने  में  विभानपत्तन

 पुलिस  की  असफलता

 19.  श्री  सुल्तान  सल्लाऊददीन  क्या  नागर  विमानन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  के  विभिन्न  विमानपत्तनों  में  विभिन्न  सुरक्षोपाय

 किए  जाने  के  बावजूद  सुरक्षा  में  कमियां  बढ़ी  हैं  जैसाकि

 दिनांक  19  2001  के  टाइम्स  ऑफ  इंडियाਂ  में  बताया

 गया

 यदि  तो  गत  तीन  माह  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले

 पाए  गए  हैं  जिनमें  पहली  जांच  में  पुलिस  कर्मी  हथियारों  का  पता

 नहीं  लगा  पाए

 क्या  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  ऐसी  सुरक्षाकर्मियों  के

 संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  विमानपत्तनों

 में  त्रुटिहित  सुरक्षा  उपायों  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  अथवा  उठाए  जा  रहे

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 महाराष्ट्र  में  समुद्री  दीवार

 20.  श्री  शिवाजी  विट्ठलराव  क्या  जल  संसाधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  के

 निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 ,  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  से  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में

 समुद्री  दीवार  के  निर्माण  के  लिए  दो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए

 महाराष्ट्र  सरकार  से  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  अर्थात  तथा  गंगा

 बेसिन  राज्यों  को  छोड़कर  अन्य  राज्यों  में  गंभीर  कटावरोधी  कार्य  ''

 में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  2001  में  4.53  करोड़  रुपये

 की  लागत  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिसे  अभी  पूर्ण  योजना

 आयोग  का  अनुमोदन  प्राप्त  होना  इस  की  जांच

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  की  गई  थी  और  200  में  राज्य

 सरकार  को  टिप्पणियां  भेज  दी  गई  जिसका  उत्तर  अभी  प्राप्त  नहीं

 हुआ

 238.50  करोड़  रुपये  की  प्रस्ताविक  अनुमानित  लागत  वाला

 दूसरा  प्रस्ताव  200  में  प्राप्त  हुआ  इसमें  राष्ट्रीय  तटवर्ती

 सुरक्षा  परियोजना  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  72.36  के

 समुद्र  कटावरोधी  कार्य  शामिल  इस  प्रस्ताव  की  जांच  केन्द्रीय

 जल  आयोग  में  की  गई  थी  और  इस  प्रस्ताव  में  और  संशोधन  करने

 के  लिए  टिप्पणियां  2001  में  राज्य  सरकार  को  भेज  दी

 गई  राज्य  से  इन  टिप्पणियों  का  उत्तर  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ

 कृषि  भ्रमिकों  का  कल्याण

 21.  श्री  मानसिंह
 श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गुजरात  और  उड़ीसा  में  कृषि  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी

 है  और  संबंधित  राज्य  की  कुल  जनसंख्या  में  से  इनकी  संख्या  की

 प्रतिशतता  कितनी

 केन्द्र  और  राज्य  सरकार  के  स्तर  पर  उनके  कल्याण  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  क्या  उपलब्धि

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 यात्रियों  पर  बीमा  अधिभार

 22.  श्री  दलपत  सिंह  क्या  मागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  11  200  में

 आतंकवादी  हमले  के  बाद  बढ़ी  हुई  बीमा  प्रीमियम  लागत  को  पूरा
 करने  हेतु  प्रति  यात्री  अधिभार  लगाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  एअर  इंडिया  ने  बकाया  राशि  के  संबंध  में  तीसरी

 पार्टी  को  लाभ  दिलाने  के  लिए  सरकार  से  आग्रह  किया  है  कि  और

 उसने  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्रालय  से  भी  संपर्क  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  इंडियन  एयरलाइंस  ने  अपने  घरेलू/अंतरराष्ट्रीय  सेक्टरों

 पर  निम्नानुसार  बीमा  प्रभार  लागू  किया

 घरेलू

 पहली  2001  से  प्रभावी  रुपया  किराए  पर  प्रति  सेक्टर

 100/-  से  बढ़ाकर  पहली  2001  से  प्रति  सेक्टर

 250/-  कर  दिया

 पहली  2001  से  प्रभावी  अमेरिकी  डॉलर  किराए  पर

 प्रति  सेक्टर  2  अमेरिकी  डॉलर  से  बढ़ाकर  पहली  2001

 से  प्रति  सेक्टर  5  अमेरिकी  डॉलर  कर  दिया

 अंतर्राष्ट्रीय  सेवाएं

 भारत  से  होकर  यात्रा  के  लिए  पहली  2001  से

 प्रभावी  प्रति  सेक्टर  2  अमेरिकी  डॉलर  से  बढ़ाकर  पहली  नवम्बर

 2001  से  प्रति  सेक्टर  5  अमेरिकी  डालर  कर  दिया

 अन्य  देशों  से  भारत  में  यात्रा  हेतु  संबंधित  देश  की  राष्ट्रीय

 विमान-कंपनियों  की  प्रेक्टिस  का  अनुसरण  किया  जा  रहा

 एयर  इंडिया  पहली  2001  को  अथवा  उसके  बाद  से

 जारी  सभी  टिकटों  पर  प्रति  सेक्टर  प्रति  यात्री  3.0  अमेरिकी  डॉलर

 स्थानीय  मुद्रा  में  इसके  बीमा  सरचार्ज  के  बतौर

 चार्ज  कर  रही

 और  भारत  सरकार  ने  एयर  इंडिया  को

 500  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर  के  बराबर  इन्डेमनिटी  मुहैया  की  है

 जो  कि  अपेक्षित  त्तीसरी  पार्ट  को  कवर  करने  में  आई  क्रमी  के

 बराबर  यह  कवर  केबल  30.11.2001  तक  ही  वैध
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 किसानों  की  आर्थिक  स्थिति

 23.  श्री  जसवबंत  सिंह  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  में  नई  कृषि  नीति  अपनाने  के  बाद  किसानों

 की  आर्थिक  स्थिति  बदतर  हुई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  सरकार  द्वारा  क्या

 उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  किसानों  की  आर्थिक  स्थिति  का

 सर्वेक्षण  कराने  का  और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  मारायण  यादवे  ):
 अब  तक  पहली  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  2000  में  घोषित

 की  तब  से  अधिक  समय  नहीं  बीता  है  कि  किसानों  की

 आर्थिक  स्थिति  के  बदतर  होने  या  अन्यथा  के  संबंध  में  आकलन

 किया  हु

 प्रश्न  नहीं

 और  किसानों  की  अवस्था  शदी

 नामक  अध्ययन  शीर्षक  के  भाग  के  रूप  में  किसानों  के

 व्यावसायिक  एवं  आर्थिक  वातावरण  पर  एक  देशव्यापी  परिस्थिति

 मूल्यांकन  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  सर्वेक्षण  का  समय  अभी

 तक  नियत  नहीं  किया  गया

 बिहार  में  चावल  उत्पादन

 24.  श्री  राजो  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  विशेषकर

 बिहार  में  चावल  के  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  रखा  गया  और

 उपलब्धि  कितनी

 उत्पादन  में  कमी  के  क्या  कारण  और

 राज्यवार  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  राज्य  सरकारों

 विशेषकर  बिहार  राज्य  को  कितनी  राशि  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 प्रदान  की
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव ):  उपर्युक्त  सारणी  से  यह  स्पष्ट  है  कि  चावल  का  उत्पादन

 और  पिछले  3  वर्षों  के लिए  अखिल  भारतीय  स्तर  निर्धारित  लक्ष्य
 से  अधिक  1997-98  को  जब  कुछ

 पर  चावल  के  लिए  लक्ष्य  और  उत्पादन  इस  प्रकार  राज्यों  में  प्रतिकूल  मौसमी  स्थितियों  के  कारण  इसमें  मामूली  गिरावट

 आई

 दाभभभपपभआा।णयणईआ॥खणएएः:ः  “  णः  चावल  उत्पादन  के  वर्षवार  और  राज्यवार  लक्ष्य  और  अनुमान

 वर्ष  _  ला  में  दिये  गये

 1997-98  830.00  82534  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  अनाज  विकास

 1998-99  860.00  860.77  चावल  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  चावल  मिनिकिट  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 बिहार  सहित  राज्यों  को  दी  गयी  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  दर्शाने -  .
 में

 1999-2000
 860.00  89475  वाले  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-ता  और  ml  में  दिए  गए

 1997-98  से  1999-2000  के  दौरान  चावल  उत्पादन  के  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  का

 राज्यवार  ब्यौरा  दर्शन  वाला  विवरण

 मीटरी

 1997-98  1998-99  1999-2000

 राज्य  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आम्ध्र  प्रदेश  110.00  85.10  110.00  118.78  28  110.00  104.90

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.50  1.30  1.50  1.14  1.50  1.35

 3.  असम  33.00  33.83  34.00  32.55  34.00  38.61

 4.  बिहार  68.00  71.33  71.00  67.69  68.50  77.42

 5.  गोवा  1.40  148  1.50  151  1.50  1.40

 6.  गुजरात  9.00  10.42  9.50  10.16  9.50  9.85

 7.  हरियाणा  20.00  25.56  24.50  24.25  24.50  25.94

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1.30  1.20  130  1.18  1.30  1.20

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  6.50  5.49  6.50  5.89  5.50  3.91

 10.  कर्नाटक  30.00  32.13  31.50  3657  32.00  36.35

 11.  केरल  11.30  765  11.00  727  8.50  म््शा

 12.  मध्य  प्रदेश  60.00  45.28  64.00  50.61  64.00  63.77

 13.  महाराष्ट्र  28.00  23.95  26.00  24.68  25.00  25.36

 14.  मणिपुर  3.40  3.52  3.50  3.82  3.50  365
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 15.  मेघालय  1.30  1.50  155  1.50  155  157

 16.  मिजोरम  070  1.10  1.00  1.09  1.00  0.88

 17.  नागालैण्ड  1.75  187  1.80  2.10  1.80  220

 18.  उड़ीसा  66.50  62.05  66.50  53.91  66.00  51.87

 19.  पंजाब  74.00  79.04  77.00  79.40  77.00  87.16

 20.  राजस्थान  1.50  1.90  1.60  2.06  160  2353

 21.  सिक्किम  0.25  0.21  0.25  0.22  0.25  0.23

 22.  तमिलनाडु  71.00  68.94  75.00  8141  75.00  72.25

 23.  त्रिपुरा  5.13  5.36  5.00  491  5.00  491

 24.  उत्तर  प्रदेश  101.00  121.65  108.00  113.87  115.00  129.12

 25.  पश्चिम  बंगाल  122.00  132.37  125.00  133.16  125.00  139.51

 26.  द्रीप  समूह  0.30  0.30  0.30  0.26  0.30  0.26

 27.  नगर  हवेली  0.20  0.22  0.20  0.17  0.20  0.17

 28.  दिल्ली  0.05  0.05  0.05  0.06  0.06  0.06

 29.  दमण  और  दीव  0.05  0.03  0.05  0.03  0.05  0.03

 30.  पाण्डिचेरी  0.87  0.52  0.90  0.52  0.90  0.58

 अखिल  भारत  830.00  825.00  860.00  860.77  89475

 1997-98  से  1999-2000  के  दौरान  समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम--चावल  के

 अन्तर्गत  जारी  किए  केन्द्रीय  धन  दाने  वाला  विवरण

 लाखों

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1997-98  1998-99  1999-2000

 त  2  3  4  5

 1  आमभ्ध्र  प्रदेश  719.00  749  74  614.60

 2  अरूणाचल  प्रदेश  36.00  21.10  3745

 3  असम  0.00  0.00  45.00

 तर  हब  8  द्  द
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 1  2  3  4  5

 5  गोवा  7.00  10.00  2275

 6  केरल  134.00  131.00  111.64

 7  मध्य  प्रदेश  29.00  203.00  170.00

 8  मणिपुर  46.00  42.86  63.00

 9  मेघालय  17.00  8.00  32.00

 10.  मिजोरम  36.00  28.00  29.27

 11.  नागालैण्ड  41.00  41.50  58.00

 12.  उड़ीसा  998  .00  740.00  750.00

 13.  तमिलनाडु  628.00  651.44  44  469.49

 14.  त्रिपुरा  30.00  22.00  65.05

 15.  उत्तर  प्रदेश  1195.00  821.66  698.70

 16.  पश्चिम  बंगाल  144,00  80.00  90.00

 17.  पाण्डिचेरी  20.00  20.00  2041

 18.  27.00  25.00  11,52

 कुल  4141.00  3595.30  3290.11

 *इस  वर्ष  के  दौरान  बिहार  राज्य  सरकार  ने  इस  स्कीम  को  लागू  नहीं

 वर्ष  1997-98  से  1999-2000  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  चावल  बीज  मिनिकिट  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 राज्यवार  वित्तीय  आबंटन  और  वास्तविक  व्यय  दश्शाने  वाला  विवरण

 रुपये

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  3499-99

 9998-99
 1999-2000

 सं  निर्मुक्त  निर्मुक्ति  निर्मुक्त

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आश्ध्र  प्रदेश  8.28-  -  8.25  1245  12.05  13.10  13.10

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.61  0.62  0.90:  0.90  0.99  0.99

 3.  असम  22.11  22.11  47.80  30.00  45.00  45.00
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 1  2  3  4  5५  6  7  8

 4.  बिहार  621  740  6.00  एनआई

 5.  गोवा  0.50  0.20  120  0.54  150  024

 6.  गुजरात  3.00  1.20  178  1.25  2.00  1.79

 7.  हरियाणा  2.26
 -

 22350  26.06  30.00  30.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  2७0  6.00  4.25  5.10  4.05

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  0.50  0.08  0,03  0.13  0.03  075

 10.  कर्नाटक  5.63  5.36  ३0.00  28:62  22.00  20.40

 1.  केरल  5.75  525  6.82  6.90  1145

 12.  मध्य  प्रदेश  19.08  12.16  47.8  25.8  45.00  7.10

 13.  महाराष्ट्र  0.55  0.03  15.00  0.15  21.00  1.55

 14,  मणिपुर  0.38  075  060  0.20  0.60  0.12

 15.  मेघालय
 0.87  060  0.87  060  1,20

 16.  मिजोरम  0.25
 -

 0.30  0.30  0.30
 -

 17.  नागालैण्ड  0.62  047  068  0.56  0.69  0.60

 18.  ठड़ीसा  22.17  10.85  19.00  10.09  19.00  16.08

 19.  पंजाब  12.50  30.00  26  .88  2700  .  -

 20.  राजस्थान  0.50  0.24  1.00  0.5  0.99  -

 21.  सिक्किम  1.88  1.88  4.50  4.50  4.50  4.50

 22...  तमिलनाडु  10.03  10.01  15.00  15.02  20.80  20.80

 23.  त्रिपुरा  5.80  136  1.16  1.16  140  -

 24.  उत्तर  प्रदेश  6.42  4.55  10.91  5.35  8.90  675

 25.  पश्चिम  बंगाल  0.41  0.37  4.11  2376  4.20  1.82

 26.  द्वीपसमूह  0.25  0.02  0.30  0.08  030
 -

 27.  नगर  हवेली  0.25  0.30  -  0.30  -

 28.  दमन  और  दीव  0.25
 -

 2.30  0.25  0.30  -
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 29.  पाण्चिरी  0.63  057  1.50  1.50  0.90

 कुल  आर,.एल.डी.एन  140.19  87.16  289  .94  198.27  290,00  189.34

 7.00  4.30  7.00  ३3.09  7.00  6350

 296  94  201.36  297.00  .84 सकल  योग
 ऊअपयातणाम-यन-न्++

 warn fact के निपटान के लिये 5.50 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति  की
 ऊझापयपयियपयपयययपएयायए

 *अकाया  बिलों  के  निपटान  के  लिये  5.50  लाख  रुपये  की  प्रतिपूर्ति  की  रकम
 **बिलों  के  निपटान  के  प्रतिपूर्ति  दी

 कार्यान्वयन  नहीं
 चावल  मिनिकिट  प्रदर्शन  कार्यक्रम

 राज्य  स्तरीय  प्रशिक्षण

 पश्चिम  बंगाल  में  जल  स्तर  बढ़ाना

 25.  श्री  खीर  सिंह  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 .  क्या  केन्द्र  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  ओर

 से  राज्य  में  भू-जल  स्तर  बढ़ाने  के  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 डे

 क्या  उक्त  परियोजना  को  अन्य  राज्यों  में  भी  कार्यान्वित

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए

 कोई  अतिरिक्त  वित्तीय  संसाधन  जुटाए  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  कब  तक  स्वीकृत  कर

 दिए  जाने  की  संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 क्रवर्ती  ))  और  केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  में  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  राज्य  में  भूजल  स्तर  के  पुनर्भरण  के  लिए
 परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ये  प्रस्ताव  राज्य  के
 24  मिदनापुर/साल्ट  लेक  नगर  तथा  बोलपुर  जिलों
 में  विभिन्न  पुनर्भणण  संरचनाओं  के  निर्माण  से  संबंधित

 से  केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  के  कृत्रिम

 पुनर्भण  पर  अध्ययनोंਂ  सम्बन्धी  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  एक  प्रायोगिक

 स्कीम  कार्यान्वित  कर  रहा  सरकार  ने  नौबीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  इस  स्कीम  के  लिए  लगभग  25.00  करोड़  रुपये  की

 धनराशि  निर्धारित  की  यह  स्कीम  24  राज्यों/संघ  राण्थ  क्षेत्रों  में

 कार्यान्वयनाधीन  है  और  136  क्षेत्रों  मे ंकार्य  चल  रहा  अनुमोदित
 प्रस्तावों  को  एक  से  दो  वर्षों  के  बीच  कार्यान्वित  कर  लिए  जाने

 की  सम्भावना

 झूम  खेती  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 26.  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  हाफलांग  मृदा  संरक्षण  असम  ने  झूम
 खेती  पर  रोक  लगाने  हेतु  कोई  प्रौद्योगिकी  विकसित  की

 यदि  तो  इस  प्रौद्योगिकी  का  ब्यौरा  क्या  है  और

 विशेषकर  वनों  और  मृदा  के  संरक्षण  के  संबंध  में  इससे  क्या  संक्षित

 लाभ  होने  की  संभावना  और

 इस  प्रौद्योगिकी  को  अधिक  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  मारायण  यादव  ):

 और  झूम  खेती  पर  काबू  पाने  के  लिए

 हॉफलांग  मृदा  संरक्षण  प्रभाग  द्वारा  वैज्ञानिक  झुम  खेती

 प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  गया  यह  निम्निकृत

 मृदा  के  पोषक  तत्वों  को  फिर  से  स्थापित  करने  वाली  प्रौद्योगिकी

 से  सज्जित  प्रथमतया  यह  कतारों  में  लगाए  गए  ऐसे  फलीदार

 पौधों  की  मदद  से  वातावरणीय  नाइट्रोजन  स्थापित  करके  किया  जाता

 है  जिनकी  जड़ों  में  नाइट्रोजन  स्थापित  करने  बाला  नोड्यूल  बैक्टीरिया

 होता  बांस  के  बने  परंपरागत  वाहकों  द्वारा  खेतों  में  चरने
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 वाले  मवेशियों  जनित  जैविक  खाद  डाली  जाती  इस  विधि  से

 मृदा  और  जल  का  संरक्षण  होता  है  और  इससे  प्राचीन  रीति-रिवाजों

 को  बनाए  रखा  जाता  है  अर्थात्  इससे  झूम  जैसी  खेती  वैज्ञानिक  रूप

 से  हो  पाती  है  क्योंकि  फलीदार  पौधों  की  कतारों  के  एक  भाग  को

 नियंत्रित  विधि  से  जलाया  जाता

 पनधाराओं  के  रिज  पर  व्यवहारिक  स्वदेशी  प्रजातियों  के

 पौधे  लगाकर  उसे  प्राकृतिक  वन  द्वारा  आबंटित  किया  जाता  है  और

 उससे  निचले  क्षेत्र  इधर-उधर  चरने  वाले  मवेशियों  के  लिए  हैं  तथा

 उससे  निचले  क्षेत्र  धान  नकदी  फसलों  बागवानी  के  लिए
 निम्नतम  क्षेत्र  में  की  तलहटी  मात्स्यिकी  और  बतख

 पालन  के  लिए  तालाब  खोदे  जाते  ऊंचे  क्षेत्रों  में  भी  जिन  स्थानों

 पर  संभव  हो  इसी  प्रकार  के  तालाब  और  छोटे-छोटे  तालाब  खोदे
 जाते  हैं  ताकि  फसल  रक्षक  सिंचाई  सुविधाजनक  हो  सके  और

 पेयजल  का  प्रयोजन  सिद्ध  हो  संभावना  है  कि  इस  प्रौद्योगिकी

 से  विशाल  बंजर  झूम  क्षेत्र  में  और  अन्य  अनिवार्य  पोषक

 तत्व  स्थापित  होंगे  जिंससे  सतत  आधार  पर  बेहतर  उत्पादन  होगा

 और  झूमियां  लोगों  में  पर्वतीय  खेती  में  स्थायित्व  की  भावना  उत्पन्न

 पहाड़ियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  कोष  ने

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रौद्योगिकी  को  आरंभ  करने  का

 प्रस्ताव  किया

 नाल्को  घोटाला

 27.  श्री  बिलास  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  ने  हैदराबाद  स्थित  पन्नार  ग्रुप  आफ

 कम्पनीज  को  स्पष्टतया  ऋण  के  तौर  पर  धातु  की  बिक्री  में  शामिल

 कथित  नेशनल  अल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  की  जांच

 पूरी  कर  ली

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्या  निष्कर्ष

 क्या  जांच  के  निष्कर्षों  के  कारण  कम्पनी  के  कतिपय

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करनी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रति  शंकर

 प्रसाद ):  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं
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 पौधों  की  खरीद

 28.  श्री  अरूण  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  तमिलनाडु  में  केन्द्र

 सरंकार  की  हरित  क्षेत्र  परियोजनाओं  के  लिए  खरीदे  गए  पौधों  की

 तुलना  करने  हेतु  भातीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान

 और  बागवानी  विभाग  के  निदेशक  से  पौधों  के  कीमतों  की  रिपोर्ट

 मांगी

 यदि  तो  क्या  और  बागवानी  विभाग

 के  निदेशक  ने  न्यायालय  को  यह  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  से

 दिल्ली  के  माननीय  उच्च  न्यायालय  द्वारा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा

 बनाम  एवं  अन्य  द्वारा  दायर  सिविल  याचिका  संख्या

 574/2000  के  संबंध  में  दिनांक  1.8.2001  को  दिए  गए  निर्णय  से

 यह  देखने  में  आया  है  कि  माननीय  न्यायालय  ने  तमिलनाडु  हरित

 पट्टी  परियोजना  में  पौध  उगाने  और  पौधरोपण  करने  संबंधी  लागत

 की  व्यवहार्यता  के  संबंध  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 दिल्ली  की  विशेषज्ञ  रिपोर्ट  पर  विचार  किया

 रिपोर्ट  पर  विचार  करने  तथा  याचिकाकर्ता  और  अभिसाक्षी  पक्ष

 के  वकीलों  को  सुनने  के  पश्चात्  माननीय  न्यायालय  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचा  कि  मामले  में  कोई  योग्यता  नहीं  है  इसे  खारिज  कर

 दिया

 उत्तरांचल  में  पर्यटन  विकास

 29.  श्री  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  उत्तरांचल  सरकार  ने  कोई  कार्य  योजना  प्रस्तुत  की
 है  और  राज्य  में  पर्यटन  से  संबंधित  कार्यकलापों  को  बढ़ाने  हेतु
 वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन  ):  पर्यटन
 भारत  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  प्रशासनों  के  साथ

 प्रतिवर्ष  विचार-विर्मश  कर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पर्यटन  परियोजनाओं
 का  निर्धारण  करता  है  तथा  उनके  लिए  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान
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 करता  उत्तरांचल  राज्य  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  कर  इस

 राज्य  की  पर्यटन  परियोजनाओं  को  भी  प्राथमिकता  प्रदान  की  गयी

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उत्तरांचल  की

 968.19  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  वाली

 43  परियोजनाएं  प्राथमिकता  निर्धारण  हेतु  विचारार्थ  सूची  में  शामिल

 की  गई

 ड्विप  सिंचाई  प्रणाली

 30.  श्री  महेश्वर  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  ड्रिप  सिंचाई  योजना  को  लागू  करने

 के  लिए  किसानों  को  राजसहायता  उपलब्ध  करा  रही

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 देश  में  राज्यवार  विशेषकर  हिमाचल  प्रदेश  में  कुल
 कितने  क्षेत्र  की  ड्रिप  सिंचाई  प्रणाली  के  माध्यम  से  सिंचाई  की

 जाती

 क्या  इससे  केवल  बड़े  किसान  ही  लाभान्वित  हो  रहे

 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 और  सरकार  द्वारा  कार्य  योजनाओं  के  माध्यम  से  राज्यों

 के  प्रयासों  कृषि-सम्पूरण/अवलोकन  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  बृहत
 प्रबन्धनों  स्कीम  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  और  महिला  किसानों  को  ड्रिप  सिंचाई  पद्धति  की  कुल

 लागत  का  50  प्रतिशत  कौ  राशि  की  सब्सिडी  और  अन्य  वर्ग  के

 किसानों  को  कुल  लागत  का  35  प्रतिशत  की  राशि  की  सब्सिडी

 दी  जा  रही

 वर्ष  2000-0  तक  ड्रिप  सिंचाई  के  अन्तर्गत  कवर  किए

 गए  क्षेत्र  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  स्कीम  के  अन्तर्गत  सभी  वर्गों  के

 किसान  लाभान्वित  होते  अनुसूचित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  किसानों  को  और  अधिक
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 सब्सिडी  सहायता  दी  जा  रही  इसके  अतिरिक्त  प्रति  लाभानुभोगी
 परिवार  को  अधिकतम  चार  हैक्टेयर  क्षेत्र  तक  सीमित  सहायता  दी
 गई

 विकरण

 केन्द्रीय  सहायता  के  माध्यम  से  2000-01  तक  ड्रविप  सिंचाई  के

 अन्तर्गल  कबर  किया  गया  राज्यवार  क्षेत्र

 हेक्टेयर

 ड्रिप  सिंचाई  के  अन्तर्गत

 सिंचित  क्षेत्र

 F
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 75  प्रश्नों  के

 1  2

 उत्तर  प्रदेश  2543

 पश्चिम  बंगाल  9

 दादर  व  नगर  हवेली  3

 दमन  और  दीव  24

 दिल्ली  4

 लक्षद्वीप  0

 चंडीगढ़  0

 अण्डमान  ब  निकोबार  0

 पांडिचेरी  60

 कुल  285710

 सहकारी  समितियां

 31.  श्री  रघुनाथ  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 देश  में  कुल  कितने  सहकारी  स्टोर/समितियां  कार्यरत

 इनमें  से  कितने  एकक  घाटे  में  चल  रहे

 इनमें  अलग-अलग  कितना  राजस्व  अंतर्ग्रस्त  है  और  ये

 कब  से  घाोटे  में  चल  रहे  और

 क्या  सरकार  का  विचार  सहकारी  स्टोर/समितियों  के

 पंजीकरण  पर  आगे  रोक  हेतु  सहकारी  अधिनियम  में  संशोधन

 समीक्षा  करने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 सहकारी  स्टोरों  की  कुल  संख्या  27,150

 इनमें  से  लगभग  16,779  स्टोर  घाटे  में  चल  रहे

 इन  सहकारी  स्टोरों  में  सरकारी  साम्य  सहभागिता

 18,463,05  लाख  रुपये

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
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 विकलांगों  के  लिए  आरक्षित  पद

 32.  श्री  ब्रह्मानन्द  क्या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार  उनके

 मंत्रलय  के  अंतर्गत  सभी  विभागों  में  निःशक््त/शारीरिक  रूप  से

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  कितने  पद  आरक्षित  किए

 3।  2001  तक  की  स्थिति  के  अनुसार

 पदवार/श्रेणीवार  ऐसे  कितने  पद  रिक्त  पड़े

 ऐसे  पदों  पर  वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार  कितने

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 और

 रिक्त  पदों  को  कब  तक  भर  दिए  जाने  की  संभावना

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  रख

 दी

 विकलांगों  को  आरक्षण  न

 33.  श्री  अमर  राय  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रालय/विभाग  में

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  की

 वर्ष-वार/पद-  वार/श्रेणी-वार  संख्या  कितनी

 3।  2001  की  स्थिति  के  अनुसार
 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  रिक्त  पड़े  पदों  की

 वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार  संख्या  कितनी

 वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार  कितने  अशक्त/शारीरिक  रूप

 से  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया

 इन  रिक्त  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना
 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर

 रख  दी



 है  ।  प्रश्नों  के

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  )  में

 भर्ती  पर  प्रतिबंध

 34.  श्री  चन्द्रशेखर  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  में  कर्मचारियों

 की  भर्तों  पर  कोई  प्रतिबंध

 यदि  तो  यह  कब  से  लागू  है  और  किस  श्रेणी  के

 पर
 ऐसा  प्रतिबंध  लगाया

 क्या  कर्मचारियों  की  कमी  के  बढ़ते  घाटे  का

 एक  प्रमुख  कारण  रहा  और

 यदि  तो  कर्मचारियों  की  कमी  को  पूरा  करने  और

 इस  घाटे  से  उबरने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  दिल्ली  दुग्ध  योजना  में  कर्मचारियों  की

 भर्ती  में  सरकार  की  निर्धारित  प्रक्रिया  अपनाई  जाती

 और  क्षतिपूर्ति  के  लिए  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  ने  थोक  दूध  की  होम  डिलीवरी  कार्डों  को  जारी

 करने  संबंधी  प्रक्रिया  के  दुग्ध  बूथों  को  खोलने  तथा

 बंद  करने  के  समय  को  बढ़ाने  आदि  के  लिए  कई

 प्रोत्साहन  योजनाएं  शुरू  की  इसके  दिल्ली  दुग्ध  योजना

 ढुलाई  तथा  संयंत्र  संचालनों  जैसे  विभिन्न  संचालनात्मक

 क्षेत्रों  में  व्यावसायिक  दृष्टिकोण  अपना  रही

 द्वारा  कार्मिकों  को  मुफ्त  भोजन

 दिए  जाने  पर  प्रतिबंध

 35,  श्री  भीम  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 को  कार्मिकों  को  मुफ्त  भोजन  देने  पर  रोक

 लगाने  हेतु  निर्देश  जारी  किये  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  के  कुछ  कार्मिक  बिना  किसी  पात्रता

 के  होटलों  में  रह  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  औचित्य  क्या
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 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  और

 लिखित  आदेश  के  मौखिक  आदेश  पर  ही  सेवाएं
 उपलब्ध  कराने  पर  रोक  लगाने  के  लिए  आवश्यक  निर्देश  जारी

 किए  गए

 और  होटलों  में  कुछ  अधिकारियों  के

 अनाधिकृत  रूप  से  ठहरने  के  कुछ  मामलों  की  जानकारी  मिली

 ऐसे  मामलों  में  उचित  कार्रवाई  की  जा  चुकी

 छोटे  शहरों  के  लिए  एयर  टैक्सी  सेवाएं

 36.  श्री  दिशा  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  देश  में  छोटे  शहरों  को  जोड़ने  हेतु  एयर
 टैक्सी  सेवा  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  देश  में  राज्यवार  विशेषकर

 गुजरात  में  पहचान  किए  गए  ऐसे  छोटे  नगरों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 इन  सेवाओं  को  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज
 से  एयरलाइन  ऑपरेटर  अपने  वाणिज्य  विवेक  के  आधार  पर

 किसी  स्थान  को  हवाई  मार्ग  से  जोड़ने/किसी  रूट  पर  विमान  सेवा

 प्रचलित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  है  बशर्ते  कि  थे  हवाई  मार्गों  की

 विनिर्दिष्ट  श्रेणी  में  कतिपय  न्यूनतम  प्रचालन  जिनकी  व्यवस्था

 मार्ग  संवितरण  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  की  गई  का  समुचित

 अनुपालन

 नारियल  पेड़ों  को  कुटकी  )  का  खतरा

 37.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 कर्नाटक  में  कुटकी  के  कारण  कितने  नारियल

 पेड़  प्रभावित  हुए  हैं

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  इसकी  रोकथाम  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  अब  तक

 कितनी  धनराशि  जारी  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 कनर्टिक  में  कुटकोग्रस्त  क्षेत्रों  का  मुआयना  रोविंग

 सर्वेक्षण  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  बिशेषज्ञष  दल  का  गठन
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 किया  गया  और  राज्य  में  कुटकी  प्रभावित  185  लाख  नारियल  पाम

 की  सूचना  दी

 और  कर्नाटक  सरकार  ने  नारियल  कुटकी  के

 नियंत्रण  के  लिए  336.37  करोड़  रुपये  की  सहायता  की  मांग  की

 भारत  सरकार  ने  1998-99  से  2000-01  तक  की  अवधि  में

 कर्नाटक  सरकार  को  नारियल  विकास  बोर्ड  के  माध्यम  से  कुल
 8.90  करोड़  रुपये  निर्मुक्त

 एएआई  द्वारा  निजी  विमान  कंपनियों  से

 वार्षिक  प्रभार  की  वसूली

 38.  श्री  आनन्दराव  विठोबा
 श्री  अनन्त  गंगाराम

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण

 निजी  विमान  कंपनियों  से  किसी  वार्षिक  प्रभार  की  वसूली  करती

 यदि  तो  उक्त  प्रभार  के  बदले  निजी  बिमान  कंपनियों

 को  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  सुविधाओं
 का  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसके  परिणामस्वरूप  सरकार

 को  अर्जित  लाभ  का  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज
 भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  निजी  एयरलाइनों  से  कोई  वार्षिक

 शुल्क  नहीं  वसूला  जाता

 और  प्रश्न  नहीं

 कोयले  का  अवैध  खनन

 39,  श्री  अधीर

 श्रीमती  श्यामा
 श्री  मणिभाई  रामजीभाई

 कया  कोयला  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  इस  वर्ष  के  अक्तूबर  महीने  में  पश्चिम  बंगाल  की

 परित्यक्त  खान  में  बड़ी  संख्या  में  लोग  फंस  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या
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 क्या  गत  कुछ  वर्षों  में  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 की  कोयला  खानों  में  कोयले  के  अवैध  खनन  में  वृद्धि  हुई
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  माफियाओं  द्वारा

 कोयले  के  ऐसे  अवैध  खनन  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ))  और  यह  घटना  किसी  परित्यक्त  खान  में

 नहीं  आसनसोल  नगर  से  लगभग  15  दूर  लालबंध  में

 ईसीएल  की  खान  की  सीमा  से  परे  निजी  भूमि  के  नीचे  अवैध

 खनन  कार्य  किया  जा  रहा  चूंकि  उक्त  स्थल  ईसीएल/सीआईएल

 के  नियंत्रणाधीन  नहीं  फंसे  व्यक्तियों  की  संख्या  की  पुष्टि

 करना  संभव  नहीं

 परित्यक्त/बंद/गलत  ढंग  से  प्रयुक्त  खान  से  या  भूमि  से

 उभरे  कोयले  के  अंश  बाले  क्षेत्रों  से  अवैध  खनन

 गतिविधियों  के  मामलों  की  मुख्य  रूप  से  ईसीएल/बीसीसीएल  तथा

 सीसीएल  से  सूचना  मिली  जिनकी  पश्चिमी

 झारंखड  में  कोयला  खानों  में  ऐसी  गतिविधियां  होती  चूंकि  उक्त

 गतिविधियां  चोरी-छिपे  चलाई  जाती  सही  संख्या  बताना

 संभव  नहीं  अवैध  खनन  के  विरुद्ध  आपराधिक  कार्रवाई

 आरंभ  करने  का  पुलिस  अधिकार  राज्य  पुलिस  के  पास  होता

 अवैध  खनन  के  बारे  में  सूचना  मिलने  पर  उसे  संबंधित  पुलिस
 प्राधिकारियों  को  भेज  दिया  जाता

 अवैध  खनन  को  नियंत्रित  रखने/रोकने  हेतु  सीआईएल

 द्वारा  उठाएं  गए  कदम  निम्नानुसार

 1.  परित्यक्त  भूमिगत  खानों  के  प्रवेश  मार्गों  को  बंद

 2.  जहां  कहीं  संभव  अवैध  खनन  स्थलों  की  डोजिंग

 करके  भराई

 3.  अपने  स्वयं  के  सुरक्षा  बलों  तथा  केन्द्रीय  औद्योगिक

 सुरक्षा  बल  द्वारा  गश्त

 4.  गुप्त  सूचना  एकत्र  करना  तथा  जिला  प्राधिकारी  के  साथ

 निकट  सम्पर्क  स्थापित

 5.  छापों  के  दौरान  जहां  कहीं  भी  अवैध  रूप  से  खनित

 कोयला  और  अवैध  खनन  के  उपकरण  पकड़े  जाते

 उसे  स्थानीय  पुलिस  को  सौंप  दिया  जाता  है  तथा  प्रथम

 सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराई  जाती



 81  प्रश्नों  के

 कालीकट  हवाई  अड्डे  पर  धावनपट्टी

 )  का  विस्तार

 40.  श्री  कया  मागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 काली
 "3

 र्  घावनपटटी  /  का क्या  कालीकट  हवाई  अड्डे  पर  धावनपट््टी  का

 विस्तार  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सरकार  द्वारा  विस्तार  कार्य  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  के  पास  कालीकट  हवाई  अड्डे  से  हज

 यात्रियों  के  लिए  उड़ानों  के  परिचालन  हेतु  कोई  योजना

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  रनवे  का  विस्तार  क्षेत्र  6000  फुट  से  बढ़ाकर

 9380  फुट  तक  कर  दिया  गया  है  और  यह  कार्य  2001

 में  पूरा  हो  चुका

 और  प्रश्न  नहीं

 और  कालीकट  हवाई  अडडे  को  के

 लिए  उड़ान-स्थल  के  रूप  में  नामित  कर  दिया  गया

 बकाया  पड़े  आरक्षित  पद

 41.  श्री  प्रवीण  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  संविधान  के  अनुच्छेद  के  तहत  की  गई

 व्यवस्था  के  अनुसार  किसी  वर्ष  में  आरक्षित  रिक्त  पदों  की  50%

 की  अधिकतम  सीमा  से  बचने  के  लिए  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के लिए  आरक्षित  पिछले

 अग्रेनीत  रिक्त  पदों  को  एक  अलग  और  विशेष  समूह  के  रूप  में

 माना  जाना  अपेक्षित

 यदि  तो  29  1997  की  स्थिति  के

 अर्थात्  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े
 वर्गों  के  रिक्त  पदों  के  भरे  जाने  वाले  विशेष  अभियान  आदि  की

 28  1923  लिखित  उत्तर

 समाप्ति  पर  इस्पात  मंत्रालय  में  डीओपीटी  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 36012/2/96-  दिनांक  2  1997  के  पैरा

 5  के  अनुसार  सुनिश्चित  समूह  ग  और  घ  श्रेणियों  में

 निर्धारित  बकाया  आरक्षित  रिक्त  पदों  का  ब्यौरा  क्या

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  ऐसे  अग्रेनीत  कितने

 रिक्त  पद  भरे  गए  और  कितने  पद  रिक्त  पड़े  और

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  पद  आधारित  रोस्टर  के  अनुसार
 सभी  श्रेणियों  में  आरक्षित  वर्गों  के लिए  बने  नए  रिक्त  पदों/दिए  गए

 पदों  का  ब्यौरा  क्या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  ब्रज  किशोर  त़िपाठी  ):

 जी  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  की  50%  की  सीमा

 केवल  उन्हीं  आरक्षित  रिक्तियों  पर  लागू  होगी  जो  चालू  वर्ष  में

 रिक्त  हुई  हों  और  पिछले  वर्षों  की  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  आरक्षित  पिछला  बकाया/अग्रेनीत  रिक्तियों  को

 अलग  और  भिन्न  समूह  का  माना  जाएगा  और  वे  कार्मिक  और

 प्रशिक्षण  विभाग  के  दिनांक  20.7.2000  के  36012/5/

 के  अनुसार  किसी  सीमा  के

 अधीन  नहीं  यह  अन्य  पिछड़े  वर्गों  पर  लागू  नहीं

 कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  का  दिनांक  2.7.1997  का

 कार्यालय  ज्ञापन  संख्या-36012/2/96-स्था.  का  पैरा  (5)

 केवल  नए  पद  आधारित  रोस्टरों  के  अंतर्गत  मौजूदा  नियुक्तियों
 के  समायोजन  और  इन  रोस्टरों  के  प्रचालन  के  लिए  अन्य

 निर्देशों  के  संबंध  में  29.8.1997  की  स्थिति  के  अनुसार  इस्पात

 मंत्रालय  में  रिक्तियों  के  पिछली  बकाया  रिक्तियों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 पद  समूह  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 समूह  क  ण

 समूह  ख  1

 समूह  ग  1  -

 समूह  घ  -  -

 संबद्ध  विकास  लोहा  और  इस्पात  का

 कोलकाता  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  का  कोई  पिछला  बकाया  नहीं

 कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  ने  स्पष्ट  किया  है  कि

 आरक्षित  रिक्तियों  का  निर्धारण  पद  आधारित  संशोधित  रोस्टरों  के
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 आधार  पर  नए  सिरे  से  किया  जाना  है  और  इन्हें  भविष्य  में  किए
 जाने  बाले  समायोजन  के  लिए  अग्रेनीत  किया

 19  2001  लिखित  उत्तर  84

 पद  आधारित  रोस्टरों  के  अनुसार  1997  से  2000  तक

 के  4  वर्षों  के  पदों  की  सभी  श्रेणियों  में  आरक्षित  समूहों
 की  नई  रिक्तियों/बकाया  पदों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 इस्पात  मंत्रालय

 पद  समूह  नाम  1997  1998  1999  2000

 त  समूह  क  -  -  -

 2  समूह  ख  1  1  1

 3  समूह  ग  1  2  (  अनुसूचित
 जनजाति  और
 1  पिछड़ा  वर्ग

 4  समूह  घ  4  4  (3  अनुसूचित  जाति  4(३  अनुसूचित  जाति
 ज  और  और

 ।  पिछड़ा  1  पिछड़ा

 जहां  तक  इस्पात  मंत्रालय  के  संबद्ध  विकास

 लोहा  और  इस्पात  का  कोलकाता  का  संबंध  इस

 संगठन  में  की  जा  रही  जनशक्ति  में  कमी  के  कारण  कोई  नियुक्ति

 नहीं  की  गई

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  रिक्त

 पड़े  बकाया  पद

 42.  सरदार  बूटा  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  संविधान  के  अनुच्छेद  के  तहत  की  गई

 व्यवस्था  के  अनुसार  किसी  वर्ष  में  आरक्षित  रिक्त  पदों  की  50%

 की  अधिकतम  सीमा  से  बचने  के  लिए  अनुसूचित  जातिथों/अनुसूचित

 जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के लिए  आरक्षित  पिछले

 अग्रेनीत  रिक्त  पदों  को  एक  अलग  और  विशेष  समूह  के  रूप  में

 माना  जाना  अपेक्षित

 यदि  तो  29  1997  की  स्थिति  के

 अर्थात्  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े

 वर्गों  के  रिक्त  पदों  को  भरे  जाने  वाले  विशेष  अभियान  आदि  की

 समाप्ति  पर  उनके  मंत्रालय  में  डी  ओ  पी  टी  के  कार्यालय  ज्ञापन

 संख्या  दिनांक  2  जुलाई  1997  के  अनुसार

 सुनिश्चित  समूह  ग  और  घ  श्रेणियों  में  निर्धारित  बकाया

 आरक्षित  रिक्त  पदों  का  ब्यौरा  क्या

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  आज  की  तारीख  तक  प्रतिवर्ष

 ऐसे  कितने  रिक्त  पद  भरे  गए  और  कितने  पद  रिक्त  पड़े  और

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  पद  आधारित  रोस्टर  के  अनुसार
 सभी  श्रेणियों  में  आरक्षित  वर्गों  के  लिए  बने  नए  रिक्त  पदों/दिए  गए
 पदों  का  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  जानकासे  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 फरक्का  बराज  परियोजना

 43.  श्री  अबुल  हसनत  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  वित्तीय  वर्ष  2000-01  में  फरक्का  बराज  परियोजना

 हेतु  कटावरोधी  कार्य  के  लिए  लगभग  17.5  करोड़  रुपये  का
 आवंटन  किया

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई

 क्या  उक्त  कार्य  में  कोई  प्रगति  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उक्त  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती ))

 से  फरक्का  बराज  की  निचली  धारा  के  कटावरोधी

 कार्यों  के  लिए  वर्ष  2001-02  में  3  करोड़  रुपये  आबंटित  किए

 गए  इस  निधि  का  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  पूर्ण  उपयोग  करने  की

 संभावना

 नकदी  फसल  की  पैदावार  को  युक्तिसंगत
 बनाया  जाना

 44.  श्री

 श्री  विवेकानन्द

 श्री  इकआल  अहमद  सरडगीः

 श्री

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  नकदी  फसल  की  पैदावार  प्रणाली  को

 युक्तिसंगत  बनाने  और  विपणन  को  सुगम  बनाने  हेतु  देश  के

 विभिन्न  राज्यों  के  चुनिंदा  जिलों  में  एक  नई  योजना  लागू  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  मौसम  और  मिट्टी  की  गुणवत्ता  पर

 पैदावार  संबंधी  मानदंड  निर्धारित  करने  हेतु  कोई  रणनीति  तैयार  की

 गई  और

 यदि  तो  यह  रणनीति  किस  सीमा  तक  नकदी

 फसलों  के  लिए  लाभदायक  साबित  हुई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 मछुआरों  की  हालत  में  सुधार

 45.  श्रीमती  भावनाबेन  देवराजभाई  क्या  कृषि
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मछुआरों  के  कल्याण  हेतु  देश  में  स्थापित  अग्रिम  चेतावनी

 केन्द्रों  वानिंग  का  स्थानवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  ये  केन्द्र  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  जाने

 वाले  मछुआरों  को  समय  पर  चेतावनी  देते  और
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 मछुआरों  की  बिगड़ती  स्थिति  में  सुधार  हेतु  क्या  उपाय

 किए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  मारायण  यादव  ):

 और  महासागर  विकास  विभाग  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  किसी  चक्रबातयुक्त  खराब  मत्स्यन  यानों

 आदि  की  क्षति  संबंधी  भावी  खतरों  की  स्थिति  में  समुद्र  में  गए
 तथा  समुद्री  तट  पर  मछुआरों  के  बीच  संवाद  सम्पर्क  स्थापित  करने

 के  लिए  1991  में  तट  से  मत्स्यन  जलयान  संचार  परियोजना  की

 शुरूआत  की  गई  इसके  चुनिन्दा  मछुआरों  को  हाथ

 में  पकड़े  जाने  वाले  वी  एच  एफ  सेट  प्रदान  किए  जाने  यह

 परियोजना  दो  चरणों  में  क्रियान्वित  की  गई  परियोजना  के

 के  अंतर्गत  आंध्र  कर्नाटक  तथा  गोवा

 राज्यों  में  तट  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  के

 पश्चिम  उड़ीसा  में  दो-दो  तथा

 अंडमान  एवं  लक्षद्वीप  (  प्रत्येक

 में  एक-एक  में  10  तट  केन्द्रों  में  उपकरणों  की

 उनकी  उनको  चालू  उनके  रख-रखाव  तथा  संचालन

 के  लिए  काम  शुरू  किया  गया  महाराष्ट्र  जैसे  राज्य  में  ये  केन्द्र

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  जा  रहे  मछुआरों  को  समय  पर  संकेत  देते

 रहते  इसके  तटवर्ती  राज्थों/संघ  शासित  प्रदेशों  में

 दूरदर्शन  आदि  के  माध्यम  से  चेतावनी  संदेश  का  भी

 प्रसारण  किया  जाता

 मछुआरों  के  लिए  कई  कल्याण  योजनाएं  क्रियान्वित  की

 जा  रही  हैं  ताकि  मछली  न  पकड़ने  वाले  महीनों  के  दौरान  मछुआरों
 की  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  परम्परागत  यानों  के  मोटरीकरण

 तथा  बचत  सह  राहत  के  लिए  राज्य  से  प्राप्त  अंशदान  के  अलावा

 उन्हें  गृह  पेय  जल  तथा  बीमा  कवर  जैसी  बुनियादी  नागरिक

 सुविधाएं  प्रदान  की  जा

 कृषक  संगठनों  द्वारा  संघर्ष

 46.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  किसानों  के  कतिपय  संगठनों  ने  कृषक  समुदाय  के

 समक्ष  आ  रही  समस्याओं  के  समाधान  हेतु  संघर्ष  शुरू  करने  का
 निर्णय  किया

 क्या  विश्व  व्यापार  संगठन  और  विश्व  बैंक  के

 निर्देशों  को  लागू  करने  से  किसानों  की  दशा  बदतर  हो  गई  और

 सरकार  द्वारा  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव



 प्रश्नों  के

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादत  ):

 से  ऐसी  कुछ  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  कि  किसानों
 के

 कुछ  संगठन  कृषक  समुदाय  द्वारा  सामना  की  जा  रही  समस्याओं

 के  समाधान  हेतु  विरोध  प्रकट  कर  रहे

 विश्व  व्यापार  संगठन  समझौते  पर  हस्ताक्षर  भारत  अत्याधिक

 अनुकूल  राष्ट्र  का  दर्जा  प्राप्त  करने  तथा  अपने

 निर्यात  हेतु  विश्व  व्यापार  संगठन  के  सभी  सदस्यों  से  राष्ट्रीय
 व्यवहार  पाने  का  हकदार  हो  गया  कृषि  पर  विश्व  व्यापार

 संगठन  समझौते  पर  चल  रहे  अधिदेशाधीन  वार्तालाप  के

 भारत  ने  विश्व  व्यापार  संगठन  को  प्रस्तुत  अपने  प्रस्तावों  में  अपनी

 घरेलू  सहायता  के  कार्यान्वयन  में  निर्यात  राजसहायता

 को  समाप्त  टैरिफ  की  उच्च  दर  तथा  टैरिफ  के  उतार-चढ़ाब
 के  उन्मूलन  सहित  टैरिफ  में  पर्याप्त  कटौती  की  मांग  की  है  ताकि

 विकासशील  देश  की  मंडियों  में  अपने  कृषि  उत्पादों  हेतु  सार्थक

 बाजार  पहुंच  प्राप्त  कर

 मात्रात्मक  प्रतिबंध  हटने  के  जो  भुगतान  संतुलन
 के  आधार  पर  रखे  जाते  संवेदनशील  मदों  के  आयात  के

 मानीटरन  हेतु  सरकार  ने  एक  उपयुक्त  तंत्र  की  स्थापना  की  है  और

 विश्व  व्यापार  संगठन  के  विभिन्न  अनुकूल  उपायों  को  लागू  करके

 घरेलू  उत्पादकों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  वचनबद्ध

 जिसमें  शामिल  हैं  बद्ध  टैरिफ  के  भीतर  लागू  की  जाने

 बाली  टैरिफ  का  उचित  एंटी-डम्पिंग  तथा  सुरक्षात्मक

 कुछ  विशेष  परिस्थितियों  में  काउन्टरवेलिंग  ड्यूटी  लगाना

 समूह  और  समूह  a"  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों

 और  अनूसूचित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व

 47.  श्री  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 1.1.1996  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रथम  श्रेणी  में

 अनुसूचित  जातियों/अनूसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  का  प्रतिशत

 केवल  10.68  है  जातियां  8.4  प्रतिशत  और  अनूसूचित

 जनजातियां  2.27  और  द्वितीय  श्रेणी  में

 यह  केवल  13.20  प्रतिशत  जातियां  09.68  प्रतिशत  और

 अनुसूचित  जनजातियां  3.52  है  जबकि  उनके  लिए  निर्धारित

 आरक्षण  कोटा  22.5  प्रतिशत  जातियों  के

 लिए  15  प्रतिशत  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  7.5

 19  2001  लिखित  उत्तर  88

 यदि  तो  इनके  य  के  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों/उद्यमों,  (2)  सांविधिक  संगठनों/निगमों,  (3)  स्वायत्तशासी

 सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  -  (1)  प्रथम  श्रेणी

 और  (ii)  द्वितीय  श्रेणी  और  इनके

 समकक्ष  के  कुल  कितने  पद  और

 के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  36012-2-96

 दिनांक  2  1997  के  पैरा  5  के  अनुसार

 इन  पदों  पर  -  (1)  (2)  अनुसूचित  जातियों

 (3)  अनुसूचित  और  (4)  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  कितने

 व्यक्ति  कार्यरत  हैं  और  ऐसे  कुल  पदों  की  तुलना  में  इनका  प्रतिशत

 क्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल

 पर  रख  दी

 पर्यटन  विकास  हेतु  परियोजनाएं

 48.  कर्नल  (  सोना  राम  क्या  पर्यटन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1992-97  के  दौरान  पर्यटन  संबंधी

 बुनियादी  ढांचे  के  विकास  हेतु  159  परियोजनाओं  को  स्वीकृति
 प्रदान  की

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  परियोजनाएं  पूरी  हो

 चुकी  हैं  और  शुरू  कर  दी  गई

 शेष  परियोजनाओं  में  राज्यवार  क्या  प्रगति  हुई  है  और

 हनके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 कितनी  परियोजनाएं  समय  पर  पूरी  नहीं  हुई  उनकी
 लागत  बढ़  गई  है  और  इनमें  कितनी  धनराशि  अंतर्ग्रस्त

 क्या  पहले  पूरी  और  शुरू  हो  चुकी  कुछ  परियोजनाओं
 को  अन्य  उद्देश्य  हेतु  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या
 कारण

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन ):  पर्यटन

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  प्रशासनों  के  साथ
 विचार-विमर्श  कर  वर्ष  1992-1997  के  दौरान  पर्यटन  अवसंरचना
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 विकास  से  जुड़ी  158.90  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता

 वाली  948  परियोजनाएं  स्वीकृत  की

 इन  948  परियोजनाओं  में  से  422  परियोजनाएं  पूरी  कर

 ली  गयी  हैं  तथा  67  बंद  कर  दी  गयीं

 शेष  459  परियोजनाओं  के  शीघ्र  पूरा  हो  जाने  की

 संभावना

 से  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  प्रशासन  ही  परियोजनाओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  जिम्मेदार  पर्यटन  विभाग  के

 नर्देशों  के  अनुसार  परियोजनाओं  को  30  माह  की  निर्धारित  अवधि

 के  दौरान  पूरा  किया  जाना  होता  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में

 विलंब  के  कारण  लागत  में  हुई  वृद्धि  की  भरपाई  सम्बद्ध

 संघ  राज्य  प्रशासनों  द्वारा  की  जानी  होती  राज्य  सरकारें/संघ  राज्य

 प्रशासन  ही  परियोजनाओं  के  संचालन  और  उनके  रख-रखाव  के

 लिए  भी  जिम्मेदार  होता  है  पर्यटन  विकास  से  जुड़ी  परियोजनाओं

 के  संचालन  और  रख-रखाव  के  संदर्भ  में  उन्हें  पर्यटन  विभाग  के

 साथ  एक  प्रबंध  समझौते  पर  हस्ताक्षर  भी  करना  होता

 मिटटी  के  पोषक  तत्वों  में  कमी

 49.  श्री  रामेश्वर  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  मिट्टी  के  पोषक  तत्थों  में  कमी  आने  के  कारण

 कृषि  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 क्या  देश  में  उर्वरकों  के  अपर्याप्त  और  असंतुलित  प्रयोग

 के  कारण  मिट्टी  की  उर्वरता  में  लगातार  गिरावट  आ  रही  है

 क्योंकि  भारतीय  किसान  अपनी  मर्जी  और  संसाधन  के  अनुसार

 उर्वरकों  का  प्रयोग  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  इससे  बढ़ती  जनसंख्या  के  लिए

 खाद्यान्न  प्रदान  करने  में  भी  मुश्किल  आने  की  संभावना  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायों  का  ब्यौरा

 क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव ):
 से  कृषि  उत्पादन  पौध  संरक्षण

 सिंचाई/वर्षा  तथा  फसल  प्रबन्धन  के  प्रचलन  आदि  जैसे  कई  कारकों

 28  1923  लिखित  उत्त  90

 पर  निर्भर  करता  उर्वरक  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण

 योगदान  देता  है  जो  उर्वरक  की  खपत  में  वृद्धि  के

 समतुल्य  धीरे-धीरे  बढ़  रहा  वर्ष  1998-99  के  दौरान  20361

 मिलियन  मीट्रिक  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन  प्रति  हेक्टेयर  औसतन

 88.05  किलोग्राम  पोषक  तत्यों  की  खपत  से  प्राप्त  किया  वर्ष

 1999-2000  के  दौरान  खाद्यान्न  का  उत्पादन  208.87  मिलियन

 मीटरी  टन  और  पोषक  तत्यों  की  खपत  94.70  किग््राम  प्रति

 हेक्टेयर  वर्ष  2000-2001  के  दौरान  कई  राज्यों  में  सूखे  जैसी

 स्थिति  के  खाद्यान्न  उत्पादन  तथा  उर्वरक  की  खपत  दोनों

 में  गिरावट  देश  के  कुछ  भागों  में  उर्वरकों  के

 अपर्याप्त  एवं  असंतुलित  उपयोग  से  मृदा  की  स्थिति  में  एवं  उत्पादकता

 में  कमी  के  उदाहरण  उर्वरकों  के  संतुलित  उपयोग  को  प्रोत्साहित

 करने  हेतु  सरकार  ने  कुछ  निम्नलिखित  कदम  उठाये

 (1)  मृदा  की  पोषक  तत्व  की  अवस्था  के  अनुसार  उर्वरक

 के  व्यवहार  की  सिफारिश  करने  हेतु  मृदा  परीक्षण  कार्यक्रम

 को  अवाधिक  रूप  से  सुदृढ़  किया  गया

 (2)  विनियंत्रित  फॉस्फेट  तथा  पोटाश  उर्वरकों  को  वित्तीय

 सहायता  दी  जाती  है  ताकि  उनके  खपत  में  वृद्धि

 हो  सके  तथा  खपत  में  संतुलन  लाया  जा

 )  रासायनिक  उर्वरकों  तथा  जैविक  ख्रोतों  यथा  जैव

 कम्पोस्टकृमि  कम्पोस्ट  के  माध्यम  से  समेकित  पोषक

 तत्यों  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  ताकि  मृदा  की

 उर्बरता  का  रखरखाव  हो  तथा  फसलों  के  लिए  पौध

 पोषकों  का  सस्ता  साधन  उपलब्ध  हो

 ्  बी

 सरकारी  प्रयास  ने  पोषक  तत्वों  की  खपत  के  अनुपात  के

 सुधार  में  मदद  की  है  जो  1992-93  के  दौरान  9.5:3.2:1  था

 और  1999-2000  के  दौरान  घटकर  6.9:2.7:  हो  बढ़ती  हुई
 आबादी  के  लिए  भोजन  प्रदान  करने  में  कोई  समस्या  नहीं

 पशु  चिकित्सालय

 50.  श्री  अनंत  गंगाराम  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  राज्यों  में  पशु  चिकित्सालयों  की  स्थापना

 हेतु  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ



 9।  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  सरकार  की  का  प्रतिक्रिया

 महाराष्ट्र  और  उत्तरांचल  में  कितने  पशु  चिकित्सालय

 क्या  उत्तरांचल  के  अल्मोड़ा  जिले  के  पिपना  गांव  में

 कोई  पशु  चिकित्सालय  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  केन्द्र  सरकार  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के

 तहत  पशुचिकित्सा  अस्पताल  खोलने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 पशुचिकित्सा  अस्पताल  खोलने  का  कार्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया

 जाता

 महाराष्ट्र  में  पशुचिकित्सा  संस्थानों  की  संख्या  इस  प्रकार

 पशुचिकित्सा  डिस्पेंसरियां

 पशुचिकित्सा  डिस्पेंसरियां  मोबाईल  पशुचिकित्सा
 उत्तरांचल  में  पशुचिकित्सा  संस्थानों  की  संख्या

 इस  प्रकार  है--पशुचिकित्सा  श्रेणी  के

 पशुचिकित्सा  स्टाकमैन  मोबाइल

 पशुचिकित्सा

 और  उत्तरांचल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि

 अल्मोड़ा  जिले  के  पिपना  गांव  में  पशुचिकित्सा  अस्पताल  खोलने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पर्यटन  विकास  के  लिए  महाराष्ट्र  को  निधियां

 51.  श्री  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः  '

 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  विशेषरूप  से  महाराष्ट्र

 पूरे  देश  में  कुछ  नए  पर्यटन  स्थलों  की  पहचान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 देश  महाराष्ट्र  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिए  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितनी  धनराशी  आवंटित

 की  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  भ्रमण  पर  आए

 घरेलू/विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  कितनी

 नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  इस

 उददेश्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  किए  जाने  की  संभावना

 और
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 अवधि  में  कुल  कितनी राज्य  सरकार  द्वारा  उससे  उक्त  अ

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  और

 पर्यटक  स्थलों  को  विकसित  करने  की  जिम्मेदारी  सम्बद्ध

 राज्य  सरकार  की  पर्यटन  मंत्रालय  प्रतिवर्ष  राज्य

 संघ  राज्य  प्रशासनों  के  साथ  विचार-विमर्श  कर  प्राथमिकता  के  लिए

 निर्धारित  परियोजनाओं  तथा  नए  स्थलों  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय

 सहायता  उपलब्ध  कराता  वर्ष  2001-2002  में  कुल  26

 परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  प्रदान  की  गयी  है  जिनके  लिए  810.00

 लाख  रुपए  की  राशि  भी  स्वीकृत  की  गयी  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 में

 योजना  आयोग  ने  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्यटन

 विभाग  के  लिए  485.75  करोड़  रुपए  स्वीकृत  किए

 महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  अलग  से  कोई  आवंटन  नहीं  किया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  भ्ररण  पर  आये

 विदेशी  एवं  घरेलू  पर्यटकों  की  संख्या  इस  प्रकार  *

 वर्ष
 घरेलू  विदेशी

 980850

 2000

 पर्यटन  विभाग  के  लिए  ॥0वीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  के  बजर  आवंटन  को  योजना  आयोग  द्वारा  अंतिम  रूप  दिया

 जा  रहा

 पर्यटन  से  होने  वाली  आय  का  राज्य-वार  निर्धारण  करने

 के  लिए  तंत्र  नहीं  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में

 पर्यटन  से  हुई  विदेशी  मुद्रा  आय  का  अनुमानित  ब्यौरा  इस  प्रकार

 ायायययययययाययय  पफपपधपधभघ]१ैक्  पम्प  रुपयों में  मआभआ

 वर्ष  करो  ड़  रुपयों  में  मिलियन  अमेरिकी  डालर  में

 2948 .00 ३3009.00 2000 3295.54
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 विवरण

 वर्ष  2001-2002  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  की  प्राथमिकता  प्रदत्त  परियोजनाएं

 रुपयों

 परियोजना  का  नाम  प्राथमिकता  प्रदत्त  राशि

 विस्तीय

 1  2  3

 1.  रायगढ़  जिला  स्थित  एलिफेंटा  द्वीप  का  सुन्दरीकरण  75.00

 -  घाटों  का  सुन्दरीकरण

 -  पैदल  पथों  पर  पारम्परिक  प्रश्नय  स्थलों  का  प्रावधान

 -  पैदल  पथों  का  सुन्दीकरण  और  विश्राम  सुविधा  का  प्रावधान

 -  मार्ग  संकेतक

 -  शौचालय  जैसी  जन  सुविधा  का

 2.  सतारा  जिला  स्थित  महाबलेश्वर  पर्वतीय  स्थल  के  व्यू  सुरक्षात्मक
 संकेतकों  और  अन्य  पर्यटक  सुविधाओं  का  विकास  50.00

 3...  रायगढ़  जिले  के  मथेरान  पर्वतीय  स्थल  पर  व्यू  सुरक्षात्मक  संकेतकों

 और  अन्य  पर्यटक  सुविधाओं  का  विकास  50.00

 4...  अमरावती  जिला  स्थित  गॉवबिंगढ  किले  का  सुन्दरीकरण  और  पर्यटक  सुविधाओं  का  प्रावधान  50.00

 5.  अमरावती  जिला  स्थित  चिखलदारा  पर्वतीय  स्थल  पर  व्यू  सुरक्षात्मक  रेलिंग

 माल  बाल  भीमकुण्ड  प्वाइंट  का  विकास  50.00

 6.  सिन्धुदुर्ग  जिले  के  कलावल  और  तरकरली  नामक  संकरी  खाड़ियों  में  कोकनी  हाउस

 बोट  का  संचलन  शुरू  किया  जाना  50.00

 7...  रलगिरि  जिले  के  संगमेश्बर-संकरी  खाड़ी  स्थल  पर  एक  रेस्तरां  तथा  हाउस

 बोट  का  संचालन  शुरू  किया  जाना  50.00

 8...  रलगिरि  जिले  के  वेलनेश्वर  में  कोंकणी  कुटीर  का  विकास  50.00

 9...  सिन्धुदुर्ग  जिले  के  तरकरली  खाड़ी  में  जल  पर्यटन  सुविधाएं  40.00

 10.  जयगढ़  खाड़ी  में  जल  पर्यटन  सुविधाएं  40,00

 11.  प्रौद्योगिकी  उन्यन  और  कम्प्यूटरीकरण  90.00

 -  महाराष्ट्र  पर्यटन  का  प्रवेश  द्वार  बनाया  जाना

 -  पिक्चर्स  आदि
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 त  2  3

 12.  मुम्बई  स्थित  हैरिटेज  स्थलों  का  विकास  50.00

 -  पैदल  यात्रा  को  बढ़ावा  पट्टिका  और  मार्ग  संकेतक

 लगाया  जाना  और  अन्य  सुन्दरीकरण  कार्य  आदि

 13,  कोलवां  घाटी  का  समेकित  विकास--मार्ग  जन  सुविधाएं  तथा  एक  रेस्तरां  आदि  50.00

 144.  .  सिन्धुदुर्ग  जिले  में  साबन्तवाडी  का  चियाड़  टेकड़ी  का  मोती  तलाब

 के  निकट  जन  पर्यटक  परिसर  आदि  50.00

 15.  कोयना  घाटी  विकास  योजना  10.00

 16.  येऊर  विकास  योजना  10.00

 17,  जलगांव  जिले  स्थित  उनाष्डेव  के  गर्म  जल  के  झरनों  का  सुन्दरीकरण  25.00

 18.  नागपुर  जिले  में  पाराडसिंगा  में  पेय  शौचालय  आदि  जैसी  पर्यटक  सुविधाओं  का  प्रावधान  10.00

 19.  मेले  और  पर्व  10.00

 एलोरा  पर्व  (5.00  लाख

 एलीफेंटा  पर्व  (5.00  लाख

 कुल  जोड़  810.00

 प्राधिकरण  के  मुख्य  कार्यकलाप  क्या

 भारतीय  प्रसंस्कृत  खाद्य  प्राधिकरण  क्या  इस  प्राधिकरण  द्वारा  उन  कार्यों  को  किए  जाने  कीं

 की  स्थापना  भी  संभावना  है  जो  कुछ  वर्तमान  संगठनों  द्वारा  अभी  किए  जा  रहे

 और
 52.  श्री  प्रबोध

 श्री

 श्री  अजय

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  देश  में  खाद्य  गुणवत्ता  मानकों

 के  निर्धारण  के  लिए  भारतीय  प्रसंस्कृत  खाद्य  प्राधिकरण  स्थापित

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इस  उदेश्य  के  लिए  नए  प्राधिकरण  की

 स्थापना  की  क्या  आवश्यकता

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  चमन

 लाल  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय
 ने

 प्रस्तावित  प्रसंस्कृत  खाद्य  खिकास  विधेयक  के  प्रारूप  की  रूपरेः

 तैयार  की  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रसंस्कृत  खाद्यों  के

 बास्ते  मानकों  की  स्थापना  के  लिए  एक  प्रसंस्कृत  खाद्य  विकास

 प्राधिकरण  की  स्थापना  का  भी  उल्लेख  यह  प्रस्ताव  अभी

 प्रारंभिक  अवस्था  में  है  इसलिए  ब्यौरे  अभी  तैयार  नहीं
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 दादर  और  नगर  हवेली  में  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योग

 53.  श्री  मोहन  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  केन्द्रीय

 दल  ने  दादर  और  नागर  हवेली  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  दौरा  उन  प्रदूषण
 फैलाने  वाले  उद्योगों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  किया  है  जो

 दादर  और  नगर  हवेली  के  गांवों  में  वायु  और  जल  प्रदूषण  फैला

 रहे

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  दल  ने  अपनी  एिपोर्ट  दे  दी

 «  की सं
 _

 ब्यौरा  क्या  3.
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उन  उद्योगों  की  संख्या  क्या  है  जिन्हें  इस  संबंध  में

 कानूनी  नोटिस  दिए  गए  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  किए  गए  अंतिम  निर्णय  का

 ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  से

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  एक  दल  ने  से  8

 2001  के  दौरान  दादरा  और  नागर  हवेली  केन्द्र  शासित  प्रदेश  का

 दौरा  किया  और  अनेक  औद्योगिक  इकाइयों  का  निरीक्षण

 अपने  दौरे  के  दौरान  दल  ने  प्रदूषण  की  संभाव्यता  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  औद्योगिक  एककों  से  वायु  और  जल  के  नमूने  एकत्र

 किए  दल  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 और  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करने  के  बाद  ही  दल

 की  सिफारिशों  पर  कार्रवाई  की

 अफगान  नागरिकों  द्वारा  एअर  इंडिया  के  विमान
 से  बिना  टिकट  यात्रा

 54.  श्री  उत्तमराव  पाटील

 श्री  नरेश

 श्री  मोहन
 श्री

 मन्दा
 श्री

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 28  1923  लिखित  98

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  30  2001  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  शीर्षक  टिकट  नो

 पासपोर्ट  नो  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 क्या  हाल  में  दो  अफगान  नागरिकों  ने  बिना

 पासपोर्ट  या  वीसा  के  एअर  इंडिया  के  द्वारा  लंदन  तक

 की  यात्रा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  एअर  इंडिया  के  अधिकारियों  की  इस  गंभीर  सुरक्षा

 लापरवाही  की  जांच  के  आदेश  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  जांच  के  क्या

 निष्कर्ष

 (4)  इस  गंभीर  सुरक्षा  लापरवाही  के  लिए  एयर  इंडिया  के

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  की-गई-कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या

 और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 से  मंत्रिमंडल  सचिवालय  के  सचिव  की

 अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  दिनांक  28.10.2001

 को  मुम्बई-दिल्ली-लंदन  सेक्टर  पर  प्रचालनरत  एअर  इंडिया  की

 उड़ान  में  हाल  ही  में  घटित  स्टोवावेज  घटना  के  बारे  में

 जांच  करने  के  उद्देश्य  से  किया  गया  समिति  को  अपनी  जांच

 रिपोर्ट  20  2001  तक  पूरी  करनी  एअर-इंडिया  के

 चार  अधिकारियों  को  सस्पेंड  कर  दिया  गया

 एआअर  इंडिया  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति

 भविष्य  में  न  हो

 (1)  बोडिंग  कार्ड  में  घरेलू  यात्रियों  के  फोटो  लगाया

 (2)  घरेलू  यात्रियों  के  लिए  अलग  रंग  का  बोडिंग  कार्ड

 (3)  घरेलू  यात्रियों  के  लिए  पृथक  (4)  घरेलू  यात्रियों  की

 प्रोफाइलिंग  (5)  केबिन  क्रू  हैड  काउंट  व्यवस्था  और  (6)

 आब्रजन  अधिकारी  ट्रांजिट  फ्लाइट  की  चेकिंग
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 भ्रम  शक्ति

 55.  दुखा  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  देश  में  वर्ष

 श्रम  शक्ति  में  वृद्धि  हुई  है

 1991  की  तुलना  में  बर्ष  2000  में

 यदि  तो  तत्संबंधी  अनुमानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  के  पास  कुल  श्रम  शक्ति  में  बेरोजगार  श्रम  शक्ति

 के  प्रतिशत  अंश  के  संबंध  में  क्या  अनुमान

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि  से

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  एस  एस  द्वारा
 समय-समय  पर  किए  जाने  वाले  श्रम  बल  सर्वेक्षणों  के  माध्यम  से

 बेरोजगारी  एवं  श्रम  बल  संबंधी  अनुमान  प्राप्त  किए  जाते

 1993-94  तथा  1999-2000  के  दौरान  किए  गए  सर्वेक्षणों  के

 अनुसार  सामान्य  प्रमुख  एवं  गौण  स्थिति  दृष्टिकोण
 के  अनुसार  अनुमानित  रोजगार  जो  कि  1993-94  में  382  मिलियन

 1999-2000  में  बढ़कर  406  मिलियन  हो  1999-2000

 के  दौरान  श्रम  बल  के  प्रतिशत  के  रूप  में  अनुमानित  बेरोजगारी  दर

 2.23%  के  लगभग

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  संकट

 -  श्री  वरकला  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  के  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  संकट  की

 स्थिति

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ऐसी  इकाइयों  द्वारा  कर  छूट  हेतु  किए  गए  लंबित

 आवेदनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कौन  से  उपचारात्मक  कदम

 उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  चमन

 लाल  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  संकट  के

 बारे  में  कोई  रिपोर्ट  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  है  पर  उद्योग  के  समक्ष

 पेश  आने  वाली  कठिनाइयों  में  बुनियादी  सुविधाओं  की  कम

 मौसमी  स्वरूप  का  जल्दी  खराब  अनेक  कानूनों
 की  विपणन  विकास  आदि  शामिल
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 कर  ढांचे  युक्तिसंगत  बनाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और

 सरकार  इस  बारे  में  समय-समय  पर  उपाय  कर  रही  प्रसंस्कृत

 फल  तथा  सब्जियों  पर  लगने  बाले  16  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  को

 मौजूदा  वित्तीय  वर्ष  में  घटाकर  0  प्रतिशत  कर  दिया

 खाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रालय  ने  एक  राष्ट्रीय  खाद्य  प्रसंस्करण  नीति

 बनाने  के  लिए  कार्यवाही  शुरू  की  इसके  लिए  नीति  का  प्रारूप

 तैयार  किया  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अनुरूप

 माहौल  तैयार  बुनियादी  सुविधा  का  खेत-स्तर

 पर  संपर्क  कर-ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाना  आदि  शामिल

 विमानों  में  स्काई  मार्शल  नियुक्त  करना

 57.  श्रीमती  श्यामा

 श्री  चन्द्रशेखर

 भ्री

 श्रीमती  विजया

 श्री

 श्री  त्रिलोचन

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  देश
 में

 सरकारी  और  निजी

 विमान  कंपनियों  द्वारा  प्रचालित  सभी  उड़ानों  में
 स्काई  मार्शल  नियुक्त

 करने  का

 यदि  तो  इन  सुरक्षा  कार्यों  में  होने  वाले  कुल

 अनुमानित  व्यय  सहित  इन  उपायों  के  लिए  आवंटित  और  वितरित

 निधियों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  वित्तीय  बोझ  को  देखते  हुए  निजी  विमान  कंपनियों
 के  मालिकों  ने  स्काई  मार्शलों  की  नियुक्ति  का  विरोध  किया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है

 सभी  विशेषकर  निजी  विमान  कंपनियों  की  उड़ानों
 पर  स्काई  मार्शलों  की  अनिवार्य  नियुक्ति  सुनिश्चित  करने  के  संबंध
 में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 उड़ानों  पर  स्काई  मार्शलों  की  नियुक्ति  स ेविमान  अपहरण
 की  घटनाओं  पर  किस  हद  तक  नियंत्रण  पाये  जाने  की  संभावना
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 नागर  विमानन  मंत्री  सैयद  शाहनवाज

 इंडियन  एलरलाइन्स  और  निजी  एयरलाइनों  के  सभी  मार्गों  पर

 रेंडम  आधार  पर  स्काई  मार्शलों  को  पहले  ही  तैनात  कर  दिया  गया

 इस  उद्देश्य  के  लिए  अलग  से  किसी  फंड  की

 आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  स्काई  मार्शल  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड

 और  उनके  दैनिक  भत्ते  और  यात्री  व्यय  संबंधित

 एयरलाइनों  द्वारा  वहन  किया  जाता

 प्रश्न  नहीं

 नागर  विमानन  सुरक्षा  ब्यूरो  द्वारा  निर्धारित  की  गई

 अनुसूचियों  के  अनुसार  स्काई  मार्शलों  को  निजी  एयरलाइनों  में

 तैनात  किया  गया

 स्काई  मार्शलों  को  विमान  में  अपहरण  की  स्थितियों  से

 निपटने  के  लिए  लगाया  गया  उनकी  तैनाती  इस  उम्मीद  से  की

 गई  है  कि  वे  विमान  अपहरण  के  प्रयासों  को  निष्फल  कर  दें  और

 वे  उड़ान  में  किसी  भी  तरीके  के  अपहरण  की  स्थिति  से  निपटने

 में  भी  काबिल  हों

 ]

 क्या  सरकार  खराब  मौसम  में  भी  विमानों  को  उतारने

 के  लिए  किसी  आधुनिक  तकनीक  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  खराब  मौसम  में  लैंडिंग  ऐड  के  रूप  में  इंस्ट्रूमेंट  लैंडिंग

 सिस्टम  एल  को  कई  देशों  में  लागू  किया  गया

 भारत  में  इंस्ट्रमेंट  लैंडिंग  सिस्टम  को  33  एयरपोर्टों  में  लगाया  गया

 है  और  इसे  5  और  एयरपोर्टों  पर  भी  लगाने  की  योजना
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 प्राकृतक  आपदाओं  के  पीड़ितों  के  लिए  मुआवजा

 59.  श्री  राम  मोहन  गाइड़ेः
 श्री  रमेश

 श्री

 श्री  कोडीकुनील
 श्री  सुल्तान  सल्लाऊददीन
 श्री

 श्री

 श्री

 श्री

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  एवं  उड़ीसा  से

 प्राकृतिक  आपदाओं  और  हाल  ही  में  आई  बाढ़  से  प्रभावित  व्यक्तियों

 को  मुआवजा  देने  के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  प्रदान  करने  के  संबंध
 में  ज्ञापन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए
 राज्यों  को  कोई  दल  भेजा

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे  और

 उस  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  बाढ़ों/अचानक  आने  वाली  बाढ़ों  के  कारण

 केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  इन  राज्यों  से  प्राप्त  ज्ञापनों  के

 प्रत्युत्त  में  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  अंतर-मंत्रालयी

 केन्द्रीय  टीम  को  प्रतिनियुक्त  किया  गया

 और  वर्ष  2001-02  के  लिए  आपदा  राहत  कोष

 की  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  अंशपूंजी  को  निर्मुक्त  करने  के  अतिरिक्त  उड़ीसा
 को  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिक  कोष  से  100  करोड़  रुपए  की

 सहायता  दी  गई  केरल  के  संबंध  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था
 कि  प्रारम्भ  में  राज्य  को  सी  आर  एफ  की  निधि  को  प्रयुक्त  किया
 जाए  और  बाद  में  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  राज्य  सरकार  को

 समुचित  रूप  से  सूचित  कर  दिया  गया  आंध्र  प्रदेश  का  अनुरोध
 विचाराधीन
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 कामगारों  की  बकाया  भविष्य  निधि

 60.  श्रीमती  भिनाती  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्ली  की  हेराल्डਂ  और  पत्रिकाओं
 की  संपत्तियां  कामगारों  के  भविष्य  निधि  बकाए  के  भुगतान  न  होने
 के  कारण  जब्त  कर  ली  गई

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  बकाया  धनराशि  का

 ब्यौरा  क्या

 क्या  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशियों  की  पूर्णरूपेण

 वसूली  कर  ली  गई  है  तथा  कामगारों  को  भविष्य  निधि  की  धनराशि

 का  भुगतान  कर  दिया  गया  है/किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  जी

 से  नेशनल  हेराल्ड  द्वारा  देय  भविष्य  निधि  राशि

 जिसमें  से  कर्मचारी  निधि

 संगठन  द्वारा  विभिन्न  वसूली  कार्रवाइयां  करके  वसूल  कर  लिए  गए
 पत्रिका  द्वारां  चूक  की  राशि  सभी

 राशियों  की  वसूली  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  और  दोनों

 प्रतिष्ठानों  की  सम्पत्तियां  और  बैंक  खाते  कुर्क/जब्त  कर  लिए  गए
 इसके  कामगारों  के  भविष्य  निधि  खातों  का  निपटान

 किया  जा  रहा

 (H)  प्रश्न  नहीं

 द्वारा  घटिया  गुणवत्ता  दाले

 कोयले  की  आपूर्ति

 61.  श्री  नरेश  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  शिकायत  की  है  कि

 वेस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लिमिटेड  उसके  चन्द्रपुर  स्थित

 सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  को  घटिया  गुणवत्ता  वाले  कोयले  की

 आपूर्ति  करता  रहा

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  को

 अकाया  राशि  में  से  कुछ  राशि  की  कटौती  की  है  क्योंकि  घटिया

 वाले  कोयले  के  प्रयोग  से  उक्त  संयंत्र  की  कुछ  मशीनों

 को  नुकसान  पहुंचा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  मामले  को  लेकर  उक्त  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 न्यायालय  में  भी  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  महाराष्ट्र  के  अन्य  बिजली  संयंत्रों  को  भी

 से  घटिया  गुणवत्ता  वाले  कोयले  की  आपूर्ति  हो  रही

 क्या  सरकार  का  विचार  द्वारा  घटिया

 गुणवत्ता  बाले  कोयले  की  आपूर्ति  के  मामले  की  जांच  कोल  इंडिया

 लिमिटेड  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  स्वतंत्र  अभिकरण  से  कराने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ):  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  चन्द्रपुर

 थर्मल  पावर  स्टेशन  को  अलग-अलग  तरीकों  से

 प्रतिमाह  लगभग  10  लाख  टन  कोयले  की  आपूर्ति  करता  भारी

 वर्षा  के  दौरान  गीले  और  चिपचिपा  कोयले  के  बारे  में  कुछ
 शिकायतें  मिली  थी  और  इन  शिकायतों  पर  डब्ल्यू  द्वारा

 तत्परता  से  ध्यान  दिया  गया

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 उठता

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं
 उठता

 को  के  दूसरे  बिजली  गृहों
 से  कोयले  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कोई  बड़ी  शिकायत  प्राप्त  नहीं

 हुई  मानसून  के  मौसम  में  कोयले  के  चिपचिपे  स्वरूप
 के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  और  संभव  सीमा  तक

 सुधारात्मक  कार्रवाई  की  गई



 105.  प्रश्नों  के

 तिलहनों  और  दलहनों  का  उत्पादन

 62.  श्री  रतिलाल  कालीदास

 श्री

 श्री  जगदम्बी  प्रसाद

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 9  दि  ५  न
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाद्याननों  और

 तिलहनों  के  उत्पादन  और  उनकी  आवश्यकता  का  राज्यवार  और

 संघ-राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या

 उक्त  मदों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अलग-अलग

 क्या  उपाय  किए  गए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  मदों  से  संबंधित  निर्धारित

 लक्ष्यों  और  उनकी  उपलब्धियों  का  राज्यवार  और  संघ-राज्थ  क्षेत्रवार

 ब्यौरा  क्या

 क्या  उक्त  मदों  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना
 में  कम  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उपर्युक्त  मदों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  कितनी  सहायता  दी

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 वर्ष  1997-98  से  1999-2000  तक  के  पिछले  3  वर्षों  के

 दौरान  अनाजों  और  तिलहनों  के  उत्पादन  का  राज्यवार/संघ

 राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  में  दिया  गया  इन  जिंसों  की

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रवार  नहीं  निकाली  जाती  बल्कि

 28  1923  लिखित  106

 इसे  पूरे  देश  के  लिए  निकाला  जाता  है  जिसके  लिए  पूरी  जनसंख्या

 और  अन्य  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 अनाजों  और  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  विभिन्न  राज्यों  में  दलहनों  के  लिए  राष्ट्रीय  दलहन  विकास

 समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम  सी  डी  पी

 समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम  सी  डी

 समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम  सी  डी  पी)-मोटे

 त्वरित  मक्का  विकास  कार्यक्रम  और  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम

 नामक  विभिन्न  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  किया

 जा  रहा  इन  स्कीमों  के  अंतर्गत  प्राप्त  सहायता  के

 रूप  में  किसानों  को  विभिन्न  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ताकि

 वे  बड़े  पैमाने  पर  इन  जिंसों  की  खेती  करने  के  लिए  प्रेरित  हो

 वर्ष  1997-98  से  1999-2000  तक  के  पिछले  3  वर्षों

 के  लिए  अनाजों  और  तिलहनों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों

 का  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशवार  ब्यौरा  में  दिया  गया

 इन  लक्ष्यों  के  मुकाबले  प्राप्तियां  में  पहले  ही  दी  जा

 चुकी

 और  (2)  उक्त  अवधि  के  दौरान  दलहनों  और  तिलहनों

 का  समग्र  उत्पादन  इन  फसलों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  से  कम  रहा

 है  क्योंकि  देश  में  सूखे  की  गंभीर  स्थितियां  बनी  हुई  थीं  और  इन

 फसलों  पर  कुछ  रोगों  का  प्रकोप  भी  बना  वैसे  1997-98  में

 अनाजों  का  समग्र  उत्पादन  लक्ष्य  से  कम  1998-99  में

 लक्ष्य  के  निकट  रहा  और  1999-2000  में  निर्धारित  लक्ष्य  से

 अधिक

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीमों  के  अतंर्गत  इन  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  दी  गयी  सहायता  का  विवरण-]त  पर

 वर्ष  1997-98  से  1999-2000  तक  के  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  अनाजों  और  तिलहनों
 के  कुल  उत्पादन  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा

 टन

 राज्य/संघ  राज्य  दलहन  अनाज  तिलहन

 क्षेत्र  1997-98  .  1998-99  1999-2000  1997-98  1998-99  1999-2000  1997 98  1998-99  1999-2000

 1  2  3  रे

 न

 6  गा  |  9  10

 आश्च  प्रदेश  5157  827.0  761.1  103066  140780  126628  1424.1  24658  14704

 अरुणाचल  प्रदेश  66  6.8  4.9  2032  181.1  2053  23.0  23.9  25.7



 107  प्रश्नों  19  2001  लिखित  उत्तर  108

 2  3  4  5  6  7  8  9  10

 असम  645  692  647  3513).  33648.  397.  1739...  1542  1479

 बिहार  6657  7923  713.1  134275.  128336.  13848  1665  1898  1914

 गोवा  78  95  9.0  1506.  1549.  1418  25  25  22

 गुजरात  6133  6335  4056...  50964.  49332.  3646...  38340.  38832.  17338

 हरियाणा  3747  353.2  765...  109730  117700  129900  4232...  7143  6407

 हिमाचल  प्रदेश  126  129  18.1...  14286.  1478.  .  1323.1  9.1  9.9  93

 जम्मू  व  कश्मीर  184  182  264...  14016  15014  12447  47.1  510  51.0

 कर्नाटक  496.6  7469  838.0  75503...  92472.  90952.  11986  16713  12436

 केरल  276  22.9  19.1  7700  7316  7752  10.1  8.1  63

 मध्य  प्रदेश  32822  ३6188...  37969.  14079.7  158824..  77282.  5878.  5675...  5595

 महाराष्ट्र  1187.8  22549...  21884  .  84762.  104979  10486.  16824.  .  2573...  26423

 मणिपुर
 -  -  -  ३48.  3923.  10  10  12

 मेघालय  25  35  34  184.1  1843  1903  5.9  6.1  5.5

 मिजोरम  67  93  70  1268  1257  98.1  123  75  7.1

 नागालैण्ड  125  125  15.0  2244  2695  292.1  24.8  354  433

 उड़ीसा  2865  2493  2458.  6353  55438  53544  1912  1606  155.1

 पंजाब  60.0  507  448...  210532  228562  2186  1795  1125

 राजस्थान  2634.9  24444  9042.  114140  10500.1  9795...  32999.  38154  35785

 सिक्किम  5.9  56  97.2  85.1  95.4  76  5.1  8.0

 तमिलनाडु  2442  3043  3689.  78996.  9144.  84885.  14767.  1644...  15115

 त्रिपुरा  54  4.1  4.1  542.0  4953  4953  72  55  55

 उत्तर  प्रदेश  2285.2  23235...  25992.  39304.0  380937.  426392..  10064.  10887.  13014

 पश्चिम  बंगाल  1516  1263  2168  142016  14241...  14850.  382...  3825  383.

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  17  05  0.5  30.0  262  262
 -  -  -

 दादर  व  नगर  हवेली  56  32  3.2  264  198  19.8  0.1  0.1  0.1

 दमन  व  दीव  02  10  13  29  33  33  -  -  -

 दिल्ली  1.0  0.1  0.1  38.0  402  404  07  07  हक

 पाण्डिचेरी  2.0  3.1  3.0  523  522  58.7  23  22  2.0

 अखिल  भारत  129793  14903.  13350.2  1792794.  188699.6..  195524.6...  213247/..  247482...  20871&6



 109  प्रश्नों  के  28  1923  लिखित  उत्तर  110

 वर्ष  7997-98  से  1999-2000  तक  पिछले  3  वर्षों  के  लिए  अनाजों  और  तिलहनों  के  लिए

 निर्धारित  राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  लक्ष्य  और  उपलब्धियां

 टन

 राज्य/संघ  राज्य  दलहन  अनाज  तिलहन

 प्षेत्र  1997-98  1998-99  1999-2000  1997-98  1998-99  -99  1999-2000  1997-98  1998-99  1999-2000

 5.  35.  ले  ल  3.  65,

 त  २2  3  4  5  6  7  8  9  0  11  2  83  14  6  7  18  19

 आमभ्ध्र  प्रदेश  75  7.8  728.  13060  131.81  131.09  2961  30.50...  30.50

 अरुणाचल  प्रदेश  0.06  0.05  0.05  2.30  2.46  2.96

 असम  04  0.65  0.65  34.20  35.40  35.40  1.85  1.35  1.35

 बिहार  84  8.37  837  136.50  137.00  137.02  4.32  4.55  4.55

 गोवा  0.1  0.05  0.05

 गुजरात  6.2  6.95  6.95  43.36  45.45  50.98...  31.85  33.70...  33.70

 हिमाचल  प्रदेश  0.14  0.15  0.15  13.99  14.03  15.26
 -  -  -

 हरियाणा  5.05  5.35  5.35.  10446  110.96  115.13  9.70  1020  10.20

 जम्मू  व  कश्मीर  0.24  0.25  025  15.09  15.98  15.05  0.50  0.50  0.50

 कर्नाटक  7.8  745  6.96  83.00  84.75  87.42  17.50  18.05  18.05

 केरल  03  0.4  04  1138  11.38  8.50
 -  -  -

 मध्य  प्रदेश  35.0...  36.95  35.95.  160.77  165.99  169.99  52.90  58.35...  58.35

 महाराष्ट्र  22.0...  23.99  2449...  116.95  116.05  123.90  2548  26.85  26.85

 मणिपुर  0.12  0.12  0.12  3.60  ३.70  3.70  -  -  -

 मेघालय  0.03  0.03  0.04  139  1.64  1.55  -  -  -

 मिजोरम
 -  -

 0.03  0.03  1.05  135  -  -  -

 नागालैण्ड  0.13  0.04  0.04  2.00  2,08  2.05  -  -  -

 उड़ीसा  7.0  52  5.2...  69.09  69.10  675...  6.06  620...  620

 पंजाब  0.95  0.95  0.95  21480  118.82  223.76  3.33  3.35  3.35

 राजस्थान  175  175  175.  10220.  10575  113.16  32.15  34.30.  34.30

 सिक्किम  0.1  013  0.13  0.98  0.98  0.75  -  -  ~
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 2  3  4  5  6  7  8  9  10  13  14  15  16  17  18  19

 तमिलनाडु  3.55  6.06  6.04  84.10  88.15  86.30...  18.00  18.70  18.70

 त्रिपुरा  0.06  0.04  0.04  5.25  5.0  5.02...  16.15  17.00  17.00

 उत्तर  प्रदेश  25.25  24.9  25.9.  381.72  39.38  413.94  4.70  4.80  4.80

 पश्चिम  बंगाल  व्य  15  15.  13160.  135.10  134.45  -  -  -

 अंडमान  व  निकोबार  0.04  0.02
 -  -  -  -

 कि
 -  -

 द्वीपसमूह

 दिल्ली  0.01  0.02  0.02  156  0.24  0.05  -  -  -

 अन्य  0.18  0.20  0.05  0.95  0.98  189  0.80  0.90  0.90

 योग्य  150.00  155.00  155.00  1845.00  1894.00  1985.85  255.00  270.00  270.00

 5  लक्ष्य
 उ  »  उपलब्धि
 *इन  लक्ष्यों  की  तुलना  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  पर  दिया  गया

 वर्ष  1997-98  से  1999-2000  तक  के  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  तिलहन  कार्यक्रम  और

 अनाज  संबंधी  विभिन्न  स्कीमों  के  अंतर्गत  विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 लाखों

 राज्य/संघ  राज्य  ः  द्ठ दलहन

 हु

 अनाज

 ष़ु  ह

 fea
 क्षेत्र  1997-98  1998-99  999  ->2000  1997-98  1998-99  1999-2000  2000  1997-98

 ः
 1998-99  998-99  1999-2000

 त  2  3  5  6  ढ़
 ः

 8

 ह

 9  है  10

 आश्च्र  प्रदेश  221.00  245.00  105.00  751.50  8000.04  651.93  1502.00  1200.00  976.81

 अरुणाचल  प्रदेश  6.00  5.00  43.88  7836  $1.10  6995  40.00  40.00  118.88

 असम
 -

 10.00  4443  38.82...  50.0.  55.00  -  200.00  142.00

 बिहार
 -  -  -

 38.00  -  -  -  न  -

 गोवा  1.00  1.00  3.00  7.00  10.00  22275  -  -  -

 गुजरात  90.00.  208.00  10822  14044  13627  75.25.  1142.00  1030.00  1130.00

 हिमाचल  प्रदेश  15,00  15.00
 -  11175 =  146.19  -  40.00.  23.00

 हरियाणा  60.00  35.00  68.00  533.00  279.0  485.5  296.36  280.00  328.65

 जम्मू  व  कश्मीर  30.00  30.00  20.20...  40.75  -  34.16  -  80.00.  47.00



 ।3  प्रश्नों  के

 1  2  3  4

 कर्नाटक  130.00  150.00  150.00

 केरल  12.00  12.00  12.00

 अध्य  प्रदेश  555,.00  485.00  369.00

 महाराष्ट्र  412.00  430,.00  430.00

 मणिपुर  25.00  35.00  89.96

 मेघालय  5.00  5.00  77.33

 मिजोरम
 -  -  30.00

 नागालैण्ड  18.00  30.00.  100.00

 उड़ीसा  45.00  180.00  180.00

 पंजाब  25.00  22.00  14.73

 राजस्थान  684.00  525.00  474.90

 सिक्किम  15.00  15.00  15.00

 तमिलनाडु  1650.00  150.00  150.00

 त्रिपुरा  25.00  25.00.  100.00

 उत्तर  प्रदेश  877  .25  630.00  281.39

 पश्चिम  बंगाल  13.75  25.00  54.16

 अंडमान  व  निकोबार  द्रीपसमूह  1.00  1.00  1.00

 दिल्ली  1.00  1.00  1.00

 अन्य

 चालू  सिंचाई  परियोजनाएं

 63.  श्री  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 देश  में  चल  रही  सिंचाई  परियोजनाओं  का  राज्यवार
 ब्यौरा  क्या  और
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 243.05  326.10 =  23935...  653.14  700.00.  580.81

 134.00  13100  11164  50.00  50.00  50.00

 630.00  686.24  441.30  1249.00  1241.50  1054.80

 544.32  1034.00  40965.  1050.00  1100.00  1030.43

 94.11  7986.  73.83  110.00  100.00  224.90

 24.10  8.00  38.31  20.00  25.00  80.00

 642.99  67559  488.49  .49  090  625.00  62456

 37.10  31.00  70.05  35.00  58.50.  140.00

 2225.87  1718.80  1373.51  921.00  704.00  458.00

 151.20  80.00  10889  250.00  246.00  246.00

 31.80  21.63  20.61

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  सिंचाई
 परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  वितरित  और  उपयोग

 की  गई  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया
 अक्रवर्ती  ))  और  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  का
 नौवीं  योजना  में  आबंटित  निधियों  तथा  गत  तीन  वर्षों  में  किया  गया
 उपयोग  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 राज्य  परियोजनाओं  नौवीं  योजना  नौवीं  योजना  में  व्यय

 की  संख्या  परिव्यय  1997-98  1998-99  1999-2000

 त  2  3  4  5  6  7

 1  आंध्र  प्रदेश  12  3197.12  405.6  4323  495

 2  अरुणाचल  प्रदेश  0  0  0  0  0

 3  असम  4  85.1  17.98  23.1  24.69

 4  बिहार  8  840.50  75.78  1064  170.01

 5  झारखंड  7  323.00  70.71  1235  12149

 6.  गोवा  1  23227  226  18.06  5647

 7.  गुजरात  9  14080.09  58.1  38.79  7.15

 8.  हरियाणा  5  187.76  2.86  8.25  34.19

 9.  हिमाचल  प्रदेश  त  2425  84  9.31  129

 10.  जम्मू  व  कश्मीर  त  128  2.1  2.85  3.42

 11.  कर्नाटक  14  2517  1174  1401  1874.77  27

 केरल  2  480  94.29  97.61  110

 13.  मध्य  प्रदेश  19  1396.01  210.8  265.6  302.91

 14.  छत्तीसगढ़  5  579.00  39.95  42.2  48

 महाराष्ट्र  44  7150.07  830.7  710.5  863.79

 16  मणिपुर  2  326.63  27.13  23.45  48.51

 17  मेघालय  0  0  0  0  0

 18  मिजोरम  0  0  0  0  0

 19.  नागालैंड  0  0  ०  0  0

 20.  उड़ीसा  6  1631  22  336.1  286  2736

 21.  पंजाब  18  3.05  3.5  2.2

 22.  राजस्थान  6  1709.64  144.3  1577  195.93

 23  सिक्किम  0  0  0  0  0

 24  तमिलनाडु  0  0  0  0  ०

 25  त्रिपुरा  0  0  0  0  0
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 1  2  3  4  5  6  7

 26  उत्तरांचल  2  206  .00  178  6.95  622

 27.  उत्तर  प्रदेश  15  2004.54  ३67  ३64.  731.33

 28.  पश्चिम  बंगाल  3  724.03  87.71  71.34  725

 कुल  171  37703.02  3997  4213  5458  .39

 तमिलनाडु  के  खेतों  में  नाली  का  निर्माण

 64.  श्री  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  तमिलनाडु  के  खेतों  से  अधिशेष

 जल  के  निकास  के  लिए  खेतों  में  नाली  के  निर्माण  के  संबंध  में

 कमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))

 और  तमिलनाडु  सरकार  ने  वर्ष  के

 लिए  कावेरी  कमान  तथा  तम्बीरापरानी  नदी  बेसिन  परियोजना  में

 तमिलनाडु  के  खेतों  से  अतिरिक्त  जल  की  निकासी  के  वास्ते  64.50

 रुपये  की  लागत  से  6450  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  खेत  नालियों  के

 निर्माण  का  लक्ष्य  रखा  गया

 हिन्दी

 द्वारा  किया  गया  निर्माण  कार्य

 65.  श्रीमती  शीला

 श्री  जयभान  सिंह

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड

 द्वारा  कराये  गए  निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या

 विभिन्न  राज्यों  में  चालू  निर्माण  कार्य  का  ब्यौरा  क्या
 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  निर्माण  कार्यों  पर  किए

 गए  व्यय  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  और

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कोई  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  किया  है  तथा  केन्द्रीय  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्ड  का  किसी  भी  राज्य  में  कोई  निर्माण  कार्य  नहीं  चल

 रहा

 प्रश्न  नहीं

 हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड

 66.  योगी  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  को

 निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण

 क्या  इस  संबंध  में  श्रमिकों  के  सभी  पक्षों  पर  विचार

 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  हितों
 की  रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ))  जी  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  एक  ऐसा

 सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  है  जिसकी  विनिवेश  के  लिए  पहचान  की

 गई

 सरकार  ने  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  की  26  प्रतिशत

 इक्विटी  को  हटाने  और  एक  रणनीतिक  भागीदार  को

 इसका  प्रबंध  नियंत्रण  सौंपने  का  प्रस्ताव  किया  हिन्दुस्तान  जिंक
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 लिमिटेड  की  विनिवेश  के  लिए  पहचान  इस  कारण  से  की  गई  है
 कि  यह  श्रेणी  में  नहीं  आता

 और  जैसाकि  वित्त  मंत्री  ने  वर्ष  2000-2001  के

 बजट  भाषण  में  घोषित  किया  सरकार  कामगारों  के  हितों  की

 रक्षा  करने  के  लिए  प्रतिबद्ध  विनिवेश  के  समय  हस्ताक्षरित  किये
 जाने  वाले  सौदा  दस्तावेजों  में  उपयुक्त  उपबंधों  के  माध्यम  से  यह

 सुनिश्चित  किया  जाता

 गाद  जमा  होगा

 67.  मोहम्मद

 रघुवंश  प्रसाद

 श्रीमती  कान्ति

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  गाद  के  जमाव  के  बारे  में  13.8.2001
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3210  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  कमला  नदी  पर  कमला

 उद्देशीय  परियोजना  और  बागमती  नदी  पर  बागमती  बहु-उद्देश्यीय
 परियोजना  से  संबंधित  जलाशय  निर्माण  के  लिए  बिहार  सरकार  द्वारा

 भेजे  गये  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  लिए  कुल  कितना

 परिव्यय  किया  गया  है  तथा  उसमें  केन्द्र  एवं  राज्य  का  हिस्सा

 कितना  और

 उक्त  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूर्ण  होने  की  संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्वर्ती  ))  कमला  नदी  में  कमला  बहुउददेशीय  परियोजना

 तथा  बागमती  नदी  में  बागमती  बहुठददेशीय  परियोजना  का  प्रस्ताव

 बिहार  सरकार  द्वारा  किया  गया  इन  पर  अभी  भी  नेपाल  सरकार

 के  साथ  विचार-विमर्श  चल  रहा

 और  प्रश्न  नहीं

 ऑन-लाइन  रोजगार  कार्यालय

 68.  श्री  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  राज्यवार  कितने  व्यक्ति  बेरोजगार

 19  2001  लिखित  उत्तर  120

 क्या  सरकार  का  विचार  लोगों  को  रोजगार  के  अवसरों

 की  अद्यतन  सही  स्थिति  से  अवगत  कराने  के  लिए  ऑन-लाइन

 रोजगार  कार्यालय  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  अनुमानों  का  ब्यौरा  क्या

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि
 31.8.2001  की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू

 रजिस्टरों  पर  रोजगार  चाहने  वालों  की  राज्यवार  कुल  जिनमें

 यह  आवश्यक  नहीं  कि  सभी  बेरोजगार  संलग्न  विवरण  में  दी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  318.2001  की  स्थिति  के

 अनुसार  चालू  रजिस्टर  पर

 रोजगार  चाहने  वालों  की

 संख्या

 2  3

 1  आंध्र  प्रदेश  3222  43

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  23.28

 3.  असम  1471.23  23

 4...  बिहार  1809.85  .85

 5.  छत्तीसगढ़  81195

 6...  दिल्ली  1013

 7.  गोबा  104.58

 8.  गुजरात  1094.55  .55

 9...  हरियाणा  720.38

 10.  हिमाचल  प्रदेश  907  28

 जम्मू  और  कश्मीर  168.85  .85

 झारखंड  1511.40

 13.  कनटिक  2037.95

 14...  केरल  4365.05
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 ।  2  3

 1S.  मध्य  प्रदेश  1880.37

 16.  महाराष्ट्र  4461.00

 17.  मणिपुर  398.53

 18.  मेघालय  3841

 19,  मिजोरम  86.35

 20.  नागालैण्ड  38.03

 21.  उड़ीसा  929  .33

 22.  पंजाब  539.17

 23...  राजस्थान  79523

 24...  सिक्किम*  -

 25...  तमिलनाडु  4904.71

 26.  त्रिपुरा  317

 27...  उत्तरांचल  311.59

 28...  उत्तर  प्रदेश  1937.98  98

 29...  पश्चिम  बंगाल  6087.17

 30.  अंडमान  और  निकोबार  टद्वीपसमूह  3360

 31.  चंडीगढ़  90.80

 32.  दादर  व  नगर  हवेली  5.15

 33.  दमन  व  दीव  760

 34...  लक्षद्वीप  10.94

 35.  पांडिचेरी  142.44

 योग  या  42272.1
 ---- नमन  नम-म-+

 *इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा

 हो  सकता  है  कों  के  कारण  आंकड़े  योग  से  मेल  न

 हवाई  अड्डों  के  निकट  अतिक्रमण

 69.  श्री

 श्री  किरीट

 श्री  थावरयन्द

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  के  ऐसे  हवाई  अड्डों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनकी

 परिधि  में  सघन  आबादी  के  कारण  खतरे  की  आशंका

 क्या  सरकार  हवाई  यात्रा  को  सुरक्षित  बनाने  के  लिए

 सघन  आबादी  वाली  इन  बस्तियों  को  हटाने  पर  विचार  कर  रही

 6;

 यदि  तो  कौन-कौन  से  स्थानों  से  बस्तियां  हटाये

 जाने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  संबंध  में  अपनाई  जाने  वाली  कार्य

 प्रणाली  का  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  भविष्य  में  हवाई  अड्डों  की  परिधि  में

 सघन  आबादी  को  बसने  से  अतिक्रमण  रोकने  के  लिए  कोई
 योजना  तैयार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  ):
 किसी  हवाई  अडडा  क्षेत्र  के आस-पास  जनसंख्या  घनत्व  स्वयं  में

 विमान  प्रचालनों  हेतु  किसी  खतरे  का  कारण  नहीं  बनता

 हवाई  अड्डा  क्षेत्र  क ेआस-पास  में  उच्च  निर्माण  हवाई  अड्डा  की

 प्रयोज्यता  में  रुकावट  का  कारण  बन  सकता

 से  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया

 है  कि  वे  विमान  यात्रियों  और  विमानों  की  सुरक्षा  हेतु  हवाई  अड्डा
 के  आस-पास  अवैध  बस्तियों  को  हटाने  के  लिए  आवश्यक  कदम

 इसके  हवाई  अड्डों  के  आस-पास  उच्च  निर्माण

 कार्य  में  उल्लिखित  अंतरराष्ट्रीय  नागर  विमानन  मार्गदर्शी

 सिद्धांतों  के  उपाबंधों  तथा  भारत  सरकार  के  सांविधिक  आदेश  1988

 द्वारा  विनियमित  किये  जाते  हैदगबाद  हवाई  अड्डे  पर  इनका

 उल्लंघन  करने  वाले  निर्माणों  को  हटाने  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर

 दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 खानों  से  दुर्घटनाएं

 70.  श्री

 श्री  बसुदेव
 श्री  ब्रह्मानन्द
 श्री  दलपत  सिंह  परस्ते

 श्री  अमर  राय

 क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  कोयला  खानों  और  अन्य  खानों  में  दुर्घटनाएं  बढ़ी

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 2001  से  3  2001  के  दौरान

 विभिन्न  राज्थों  की  कोयला  खानों  में  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए/मारे

 गए  और  गत  तीन  वर्षों  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  इनके  आंकड़े
 क्या

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  संपत्ति  की  हानि

 a  व इ्डर्ॉऑ्ो्ऑ्फऐिकअइअइपरफ्>डैडडडडड

 2001  लिखित  124

 ऐसे  मामलों  में  घायल  व्यक्तियों  और  मृत  व्यक्तियों  के

 परिवारों  को  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्यौरा  क्या  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 और  भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  से  बचने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ))  और  कोल  इंडिया  सिंगरेनी  कोलियरीज

 कंपनी  तथा  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  खानों  में

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  दुर्घटनाओं  के  विवरण  निम्नानुसार

 1998  1999  2000  2001

 घातक  दुर्घटनाएं  सीआईएल  91  94  79  57  +  1

 एससीसीएल  31  25  26  19

 एनएलसी  2  2  3  4

 गंभीर  दुर्घटनाएं  सीआईएल  416  419  447  345

 एससीसीएल  101  93  87  74*

 एनएलसी  3  6  2  4

 *अवधि  जनवरी-सितम्धर  2001

 कोल  इंडिया  तथा  की  अवधि  के  दौरान  जख्मी/मृत  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई
 कोयला  खानों  में  1998  से  2001  2001  की  ध

 1998  1999  2000  2001

 सीआईएल  104  103  99  63  +  29*

 एससीसीएल  ३6  27  33  19

 एनएलसी  2  2  3  4

 गम्भीर  चोटें  सीआईएल  432  447  471  372

 एससीसीएल  103  106  90  93

 एनएलसी
 3  6  2  4

 में  2000  तथा  2001  की  अवधि  के  लिए  सांघातिकर्ताओं  के  आंकड़े  के  साथ  समाधान  के  अध्यधीन
 +बागड़िगी  आपदा
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 तथा  में  दुर्घना  के  कारण

 सम्पत्ति  का  नुकसान  नगण्य  तथापि  एससीसीएल  में  छत  गिरने

 की  दुर्घटनाओं  तथा  बाद  में  इन्कलाइन  के  स्वतः  तापन

 के  कारण  पेनल  तत्काल  सील  कर  दिया  सील

 किए  गए  पैनल  में  5.5  करोड़  रुपये  मूल्य  की  सामग्री  छूट  गई

 सांघातिकताओं  के  लिए  कोल  इंडिया  द्वारा  भुगतान

 28  1923  लिखित  उत्तर  126

 .  अनुभवी  खनन  तथा  विद्युतीय/मैकेनिकल  इंजीनियरों  द्वारा

 खानों  के  नियमित  आवधिक  सुरक्षा  आडिट  किये  जाते

 हैं  और  उनकी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जाता

 .  भूमिगत  खानों  में  विकास  खदानों  में  रेटिंग

 अध्ययनों  पर  आधारित  वैज्ञानिक  सपोर्ट  प्रणाली  द्वारा

 रूफ  सपोर्ट  प्रणाली  का  डिजाइन

 किए  गए  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  4.  भूमिगत  खानों  में  स्टील  सपोर्टों  का  उत्तरोत्तर  प्रयोग

 कोल  इंडिया  तथा  इसकी  सहायक  कम्पनियों  और  5.  भूमिगत  खानों  में  विकास  खदानों  में  सपोर्ट  के  लिए
 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  के  आन्तरिक  सुरक्षा  संगठन  द्वारा  क्विक-सैटिंग  सीमेन्ट  केपसूल  ग्राउटिड  रूफ  बोल्टों  का

 की  गई  जांच  में  घातक  दुर्घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  पाए  गए  अधिकाधिक  प्रयोग

 ये  दिए  गए  ्
 की-गई-कार्रवाई  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-ा

 6.  भूमि  के  नीचे  की  खानों  में  तथा
 1

 के  बढ़ते  प्रयोग  द्वारा  लोडिंग  प्रचालनों  के  यात्रीकरण

 दुर्घनाओं  को  कम  करने  के  लिए  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  द्वारा  श्रमिकों
 पर

 खनन  के  खतरों  को  कम  से  कम

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  प्रभाव

 1.  प्रत्येक  मानसून  से  प्रत्येक  खान  में  सतह  से  तथा
 7

 oil  सपरवाएजरों  के  प्रशिक्षण  मर  प्रशिक्षण
 हे

 जल  के  भूमिगत  स्रोतों  से  जलाप्लावन  के  खतरे  की
 जोर  र्

 उ

 जांच  की  जाती  है  तथा  जहां  कहीं  भी  आवश्यक
 जार  देना

 होता  है  उसके  संबंध  में  निवारक  उपायों  की  8.  ओपनकास्ट  खानों  में  तथा  खानों  की  सतह  पर  दुर्घटनाओं
 योजनाएं  तैयार  की  जाती  हैं  तथा  कार्यान्वित  की  जाती  को  कम  करने  के  लिए  एक  व्यापक  कार्य  योजना  तैयार

 की  गई

 कम्पनी  तिथि  खान  प्रभावित  का  नाम  मुआवजा  टिप्पणियां

 1  2  3  4  $  6

 2001

 बीसीसीएल  1/21/01  5/6  पिट  के  बी  सदन  कुम्हार  156290

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  मोहन  घटवार  184170

 बोसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  अनूप  यादव  131950

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  शान्त  राज  प्रसाद  213570

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  छोटू  मिया  121050

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  सेव  धरन  तांती  .  194170

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  मनोज  कुमार  जैसवारा  218910
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 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  श्याम  लाल  कोर  205950

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  चन्द्र  देव  हरिजन  172520

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  स्वामी  नाथ  नौनिया  121050

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  170490

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  घूरा  सिंह  146200

 नीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  ब्रज  मोहन  सिंह  188400

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  दशरथ  भुष्टया  128330

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  रामबद  पासवान  197060

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  प्रीतम  सिंह  199400

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  गुल्जार  142680

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  जैनुल  अवैधीन  142680

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  अशोक  कुमार  मंडल  192140

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  अब्दुल  हमीद  156470

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  जगमोहन  गोपे  135560

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  श्यामापाद  बाउरी  175540

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  काला  रविदास  178490

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  लोखन  सोरन  197060

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  सीतू  मैहतो  128330

 बीसीसीएल  2/01  बागडिगी  नारायण  बरी  135560

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  बंशी  बरी  139130

 बोसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  अरविन्द  कुमार  199400

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  उपाध्याय  75540

 बीसीसीएल  2/2/01  बागडिगी  सिंह  114560

 बीसीसीएल  2/9/01  कतरा  चोइटडीह  रामचन्द्र  मैहतो  121050

 बीसीसीएल  ३/15/01  बासुदेबपुर  मंगर  मंडल  159800

 बीसीसीएल  3/17/01  आानूडीह  बरसाती  चौहान  139000

 बीसीसीएल  4/21/01  आकाश  किनारी  राम  प्रताप  सिंह  149670
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 परियोजना  बिसुन  देव  गहलौत

 कतरा  चोटूडीह  सुदाम  चन्द  राय

 नाद  खुरकी  विजय  रवि  दास

 लोया  बाद  हीरामन  मिया

 उत्तरी  टिसरा  परियोजना  प्रभात  बनर्जी

 सौन्दा  डग  राममम  हरक  अहीर

 रोहिणी  तारा

 सैन्ट्रल  सौन्दा  दीपक  शर्मा

 पुरे  सीयरसोल  सोना  लाल  माझ्नी

 चोरा  दस  पिट  सागर  घोष**

 शंकर  पुर  ब्रज  मोहन  गोरई

 क्वारडीह  13/14  पिट  _  रामधर  यादव

 झांझरा  ।  तथा  2  ओम  प्रकाश  कोरी

 इंकलाइन

 मधु  जोहड़  नारायण  साह

 राजमहल  ओसीपरप॑  दोस्त  मोहम्मद

 काली  पहाड़ी  रामेश्वर  गोपे

 कुमार  डीह  घूरा  प्रकाश  बीपी

 पारस  कोल  ईस्ट  भोला  गिरी

 पारस  कोल  ईस्ट  पारेश  मुखर्जी

 सिदूली  सिंह

 श्याम  सुन्दर  पुर  दीपन  महतो

 बोन्जे  ओसीपी  श्याम  लाल  चौहान

 बन्सरा  सुखई  भुट्या

 निमचा  जग्गू  यादव

 लखनपुर  दिनेश  प्रसाद  सिंह

 देठल  बेरा  पांडा

 149570

 48424

 149670

 142680

 139130

 153090

 124700

 163070

 128330

 146200

 219930

 124700

 189580

 163770
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 प्रक्रियाधीन

 प्रक्रियाधीन

 प्रक्रियाधीन

 प्रक्रियाधीन

 प्रक्रियाधीन
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 एमसीएल  7/5/01  लिंग  राज  ओसीपी  श्रीकान्त  चौधरी  221370

 एनसीएल  3/19/01  निगाही  परियोजना
 मधुसूदन

 मंडल  172520

 एनसीएल  6/20/01  बीना  कासिम  247397

 एनसीएल  7/3/01  निगाही  शिव  प्रसाद  सिंह  146200

 एनसीएल  8/31/01  अमलोहरी  बीरेन्द्र  कुमार  159800

 एनसीएल  10/23/01  अमलोहरी  जगन्नाथ  चौवे  प्रक्रियाधीन

 एसईसीएल  1/18/01  जमना  9  तथा  10  रामचन्दर  222710

 1/31/01  धानपूरी  ओसीएम  राजेन्द्र  सिंह  159800

 एसईसीएल  3/15/01  कुसमुण्डा  श्री  गणेश  मारबी  211790

 एसईसीएल  ३/17/01  उमरिया  प्रमोद  तिवारी  205958

 एसईसीएल  3/19/01  गेवरा  परियोजना  सदाशिव  नायडू  198950

 एसईसीएल  5/30/01  कोरिया  बलीराम  न्यायाधीन  *

 एसईसीएल  6/12/01  पाली  सुखदेव  प्रसाद  214188

 एसईसीएल  6/17/01  बीरसिंह  पुर  गोविन्द  कोटबार  181370

 एसईसीएल  7/19/01  धानपुर  ओसीएम  ध्रुव  चरण  महतो  419840

 एसईसीएल  7/24/01  गोविन्द  सिद्ध  गोपाल  319600

 एसईसीएल  10/10/01  दीप्का  ओसीपी  बिनोद  सिंह  प्रक्रियाधीन

 डब्ल्यूसीएल  2/19/01  हिन्दुस्तान  लालपेठ  1  रामदास  अंकलू  अरदारी  201660

 डब्ल्यूसीएल  3/1/01  बावनेर  खान  प्रोहम्मद  जफरखान  225220

 डब्ल्यूसीएल  3/5/01  दुर्गापुर  रायतवाड़ी  डी  प्रकाश  राव  135508

 डब्ल्यूसीएल  3/5/01  दुर्गापुर  रायतवाड़ी  प्रदीप  कुमार  बाबू  लाल  215280

 डब्ल्यूसीएल  3/5/01  दुर्गापुर  रायतवाड़ी  सीता  राम  कल्लू  153090

 डब्ल्यूसीएल  3/5/01  दुर्गापुर  रायतवाड़ी  बासुदेव  दीकाजी  श्रीरामे  181370

 डब्ल्यूसीएल  3/5/01  दुर्गापुर  रायतवाड़ी  चन्दरिया  रायमल्लू  आमटे  153090
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 डब्ल्यूसीएल  3/5/01  दुर्गापुर  रायतवाड़ी  राण्य  रम्मेया  नेथरू  135660

 डब्ल्यूसीएल  372001  ...  टन्डसी  3  तथा  4  भागवत  169440

 इंकलाइन

 डब्ल्यूसीएल  5/7/01  पदमपुर  बसन्तराव  दशरथ  धा  194640

 डब्ल्यूसीएल  7/19/01  केसरी  रतन  169440

 डब्ल्यूसीएल  7/31/01  सावनेर  खान  1  रेवन्त  मारूति  दुरबाड़े  186900

 डब्ल्यूसीएल  8/29/01  कोलार  पिंपरी  जीवा  रायदास  प्रक्रियाधीन

 डब्ल्यूसीएल  8/17/01  इन्कलाइन  ताराचनद  धनलाल  ठाकरे

 डब्ल्यूसीएल  10/11/01  मथानी  राधे  श्याम  देहरिया  प्रक्रियाधीन

 **प्रधन्धक

 गओ

 विवरण  17

 की-गई-अनुशासनात्मक  कार्यवाही  के
 जप्नन्प््पयतत-।“फणणण+

 कर्मचारी  कुल  सचेत  म्बित  वेतन  पदोलति  पदावनत  निष्काषित  बरी  की  गई  प्रशासकीय

 का  प्रकार  न्दित  चेतावनी  वृद्धि  रोकी  किया  किया  कुल  कार्यवाही

 दी  गई  रोकी  गई  रोकी  गई  गया  गया  प्रगति

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  n  12

 ईसीएल  अधिकारी  त  0  0  0  0  ०  0  ०  ०  0  1

 पर्यवेक्षक  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2

 श्रमिक  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4

 बीसीसीएल  अधिकारी  6  ०  0  0  0  0  0  0  0  ०  6

 पर्यवेक्षक  5  0  0  4  0  0  0  0  ०  4  ।

 श्रमिक  त  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0

 सीसीएल  अधिकारी  0  ०  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 पर्यवेक्षक  0  ०  ०  0  ०  0  0  0  0  0  0

 श्रमिक  0  0  0  ०0  0  0  0  0  0  0  0
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 2  3  4  6  7  8  9  10  11  12

 एनसीएल  अधिकारी  ०  0  ०  0  0  0  0  0

 पर्यवेक्षक  ०  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 श्रमिक  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 अधिकारी  12  0  6  ।  0  )  0  0  7  5

 पर्यवेक्षक  8  0  0  3  0  0  0  0  3  5

 श्रमिक  0  ०  ०  0  ०0  ०  0  ०0  ०  0

 अधिकारी  3  त  0  0  0  0  0  0  1  2

 पर्यवेक्षक  5  0  त  त  ०  0  0  0  5  0

 श्रमिक  1  ०  0  0  0  0  ०0  0  1  0

 एमसीएल  अधिकारी  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 पर्यवेक्षक  0  0  0  0  0  ०0  0  ०0  ०0  0

 श्रमिक  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 एनईसी  अधिकारी  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 पर्यवेक्षक  0  0  ०  0  0  0  0  0  0  0

 श्रमिक  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 अधिकारी  22  1  6  ।  ०  ०  0  &।  8  14

 सीआईएल  .  पर्यवेक्षक  20  0  त  4  0  |  0  0  12  8

 श्रमिक  6  0  0  0  0  0  0  0  2  4

 एससीसीएल  0  0  4  0  0  0  0  ०0  6  0

 तिरूवनन्तपुरम  हवाई  अड्डे  पर  नए
 टर्मिनल  का  निर्माण

 71.  श्री

 श्री  कोड़ीकुनील

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  गत  वर्ष  जुलाई  में  तिरूवनन्तपुरम  अंतरराष्ट्रीय  हवाई

 अड्डे  पर  नए  टर्मिनल  के  निर्माण  की  आधारशिला  रखी  गई

 यदि  तो  क्या  इसके  निर्माण  के  लिए  आवश्यक

 अनुमति  प्रदान  कर  दी  गई

 यदि  तो  इस  पर  कब  तक  काम  शुरू  हो  जाने  की

 संभावना

 क्या  सरकार  का  विचार  नए  टर्मिनल  के  निर्माण  संबंधी

 व्यय  को  पूरा  करने  का  है

 यदि  न  हीं  ,  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  राज्य  सरकार  की  ओर  से  तिरूवनन्तपुरम
 हवाई  अड्डे  के  विस्तार/आधुनिकीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री
 सैयद  शाहनवाज

 टर्मिनल  के  लिए  फाउंडेशन  स्टोन  दिनांक  11  2000  को  रखा

 से  नए  अंतरराष्ट्रीय  टर्मिनल  भवन  के  निर्माण  और

 त्रिवेन्द्रम  अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  चक्काई  कैनाल  की  तरफ

 वाले  संबंधित  काम  के  लिए  सरकार  ने  25  2001  को

 केरल  राण्य  सरकार  को  सिद्धान्त  रूप  में  मंजूरी  दे  दी  है  और

 केरल  राज्य  सरकार  से  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगा  है  और  अंतिम

 अनुमोदन  के  लिए  विस्तृत  प्लान  का  अनुमान  लगाने  का  अनुरोध

 किया

 शहद  का  उत्पादन

 72.  श्री  सुदर्शन  क्या  कृषि  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  में  शहद  उत्पादन  क्षमता  कम  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिले-वार  ब्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कौन  से  सुधारात्मक  कदम

 उठाए  गए  और

 तमिलनाडु  में  31  2001  की  स्थिति  के  अनुसार

 शहद  उत्पादन  का  जिले-वार  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  केरल  में  शहद  के  उत्पादन  का  मूल्य

 1994-95  के  132.21  लाख  रुपये  से  बढ़कर  1999-2000  में

 320.10  लाख  हो  गया  शहद  उत्पादन  के  बारे  में  जिलाबार

 सूचना  संकलित  नहीं  की  जा  रही

 यह  प्रश्न  नहीं  कृषि  मंत्रालय  कृषि  में  वृहद
 प्रबंध  कार्ययोजनाओं  के  माध्यम  से  राज्यों  के  प्रयासों  का

 संपूरण  नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  कार्यान्वित  कर  रहा

 इस  स्कीम  के  अंतर्गत  केरल  राज्य  बागवानी  उत्पाद  विकास  निगम

 को  मधुमक्खी  छतों  के  उत्पादन  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 आयोजित  करने  और  शहद  उत्सवों  जैसे  कार्यकलापों  के  लिए

 सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 वर्ष  2001  के  लिए  तमिलनाडु  में  शहद  उत्पादन  संबंधी

 जिलावार  सूचना  संकलित  नहीं  की  गयी
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 कुबकुट  पालन  उद्योग

 73.  श्री  कृष्णमूर्ति  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  विश्य  व्यापार  संगठन  समझौते  के  लागू  होने  के

 कारण  कुक्कुट  पालन  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  कुक्कुट  मदों  के  आयात  के  समय  देश  के  विभिन्न

 पत्तनों  पर  सीमा  शुल्क  के  संबंध  में  कतिपय  विद्यमान

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  विश्लेषण  किया

 गया  और

 इस  अस्वास्थ्यकर  वातावरण  को  समाप्त  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  गारायण  यादव  )

 और  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 गन्े  की  खेती  का  क्षेत्र

 74.  कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 देश  में  कुल  कितने  क्षेत्रफल  में  गन्ने  की  खेती  हो  रही

 है  और  अधिकतम  और  न्यूनतम  गन्ना  उत्पादक  राण्य  कौन-कौन  से

 क्या  सरकार  देश  में  गन्ने  की  खेती  को  बढ़ाया  देने  के

 लिए  कोई  कार्य  योजना  तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वो  जिलों  में

 चीनी  मिलें  स्थापित  करने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 देश  में  गन्ने  की  खेती  के  अंतर्गत  कुल  लगभग  40.67  लाख

 हैक्टेयर  क्षेत्र  है जबकि  गन्ना  उत्पादक  प्रमुख  राज्यों  में  उत्तर  प्रदेश

 में  अधिकतम  उत्पादन  होता  न्यूनतम  उत्पादन  राजस्थान  राज्य  में

 होता

 और  राज्यों  द्वारा  कृषि  के  वृहद्  प्रबंध  विधि  के

 अधीन  गन्ना  आधारित  फसल  प्रणाली  क्षेत्रों  के सतत  विकास  की

 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 से  दिनांक  11  1999  की  अधिसूचना  के

 माध्यम  से  गन्ना  उद्योग  को  लाइसेंसमुक्त  किया  गया  अब  उद्यमी

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  सहित  देश  के  किसी  भी  भाग  में  अपनी

 परियोजनाओं  की  तकनीकी-आर्थिक  व्यवहार्यता  के  अनुसार  चीनी

 मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 राष्ट्रीय  जल  प्रबंधन  के  अधीन  परियोजनाएं

 75.  श्री  जचिन्मयानन्द  स्वामी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राष्ट्रीय  जल  प्रबंधन  के  तहत  राजस्थान  और  महाराष्ट्र

 में  क्रियान्वित  की  जा  रही  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  परियोजना  को  अब  तक  अलग-अलग  कितनी

 राशि  आबंटित  की  गई  है  और  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  और

 उक्त  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  कुल  कितने

 क्षेत्र  की  सिंचाई  संभव  हो

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती  ))  इस  समय  इस  प्रकार  की  किसी  स्कीम  का

 कार्यान्वयन  नहीं  किया  जा  रहा

 और  प्रश्न  नहीं

 धारगी  जलाशय  योजना  की  नहर  का  निर्माण

 76.  श्री  रामानन्द  सिंह  :  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  को  नर्मदा  नदी  की

 बारगी  जलाशय  योजना  की  वर्षों  से  लंबित  पड़ी  दायीं  ओर  की
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 नहर  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  विशेष  सहायता  देने

 का  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  राज्य  को  दी  जाने  वाली

 प्रस्तावित  सहायता  और  दिशानिर्देश  क्या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रव्ती  ))  और  बार्गी  बांध  पहले  ही  तैयार  हो  गया

 है  तथा  बार्गी  दायां  तट  नहर  अनुमोदित  परियोजना  यदि  राज्य

 सरकार  इसे  समयबद्ध  ढंग  से  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  बजट

 प्रावधान  करती  है  तथा  यह  परियोजना  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम

 के  अन्य  मापदण्ड  पूरा  करती  है  तो  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम

 के  तहत  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  इस  नहर  कार्य  के  लिए  प्रदान  करने

 के  वास्ते  विचार  किया  जा  सकता

 एक-तिहाई  भूमि  को  वन  भूमि  में  परिवर्तित  करना

 77.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :

 राजकुमारी  रला  सिंह  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुल  भू-श्षेत्र  के एक-तिहाई  भाग  को  बन  क्षौत्र  में

 परिवर्तित  करने  के  संबंध  में  आवश्यक  सुझाव  देने  के  लिए

 श्री  मुखर्जी  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया

 गया

 यदि  तो  क्या  उक्त  समिति  ने  सरकार  को  अपनी

 पिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  मु

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  रिपोर्ट  को  क्रियान्वित  करने  की  दिशा  में  क्या
 कार्यवाही  की

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  (  श्री

 देश  के  एक-तिहाई  भौगोलिक  क्षेत्र  को  वन/वृक्ष
 आवरण  के  तहत  लाने  के  लिए  एक  क्रियान्वयन  योग्य  योजना  तैयार
 करने  के  उद्देश्य  से  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  था  जिसके
 श्री  मुखर्जी  सदस्य

 समिति  की  सिफारिशों  में  नीति  एवं  कानूनी  सुधारों  के
 साथ-साथ  सांस्थानिक  वन  प्रबंधन  में  समुदायों  की
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 वानिकी  उद्यमों  का  संतुलित  सहायता

 प्रोत्साहन  प्रणाली  एवं  उन्नत  प्रबंधन  प्रक्रियाएं  सम्मिलित  समिति

 ने  सभी  स्रोतों  से  संसाधन  जुटा  कर  वनों  और  वृक्षारोपण  के  समस्त

 विकास  हेतु  एक  एकीकृत  पद्धति  की  भी  सिफारिश  की

 योजना  आयोग  द्वारा  दसवीं  योजना  में  बानिकी  के  संबंध

 में  गठित  कार्यकारी  दल  ने  अवक्रमित  भूमियों  पर  वनीकरण  और

 वन  क्षेत्रों  के  बाहर  बन/वृक्ष  आवरण  वानिकी

 संबंधी  गतिविधियों  में  लोगों  की  सहभागिता  को  बल  प्रदान

 वन  विकास  एजेंसियों  के  ढांचागत  विकास  आदि  के  लिए

 कार्यनीतियां  प्रतिपादित  की

 हज  यात्रियों  के  परिवहन  के  लिए
 एअर  इंडिया  को  ठेका

 78.  श्री  अहमद  :

 श्री  बराड़  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  हज  यात्रियों  के  परिष्तन  के  लिए  एअर

 इंडिया  को  ठेका  देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  एअर  इंडिया  अन्य  अंतरराष्ट्रीय  क्षेत्रों

 की  सेवाओं  को  प्रभावित  किए  बिना  इस  कार्य  को  कर

 क्या  एअर  इंडिया  इस  कार्य  के  लिए  अतिरिक्त  विमान

 खरीद  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज
 और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  11.9.2001  की  घटना  के

 बाद  से  ही  नागर  विमानन  सेक्टर  में  यात्रियों  की  मांग  में  कमी  आई

 है  और  एअर  इंडिया/इंडियन  एयरलाइंस  को  भी  उनके  पास  उपलब्ध

 अतिरिक्त  क्षमता  सृजित  करने  के  प्रति  आघात  लगा  अब  यह

 निर्णय  लिया  गया  है  कि  एअर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस

 भारत  से  जेद्दाह  के  लिए  लगभग  40,000  हज  यात्रियों  को  ले

 जाने-लाने  की  व्यवस्था  इसके  सऊदी  अरब  एयरलाइंस

 भी  यात्रा  में  हिस्सा  ले  रही  है  और  वह  भारत  से  जेदाह

 के  लिए  लगभग  30500  हज  यात्रियों  की  आबाजाही  सुनिश्चित
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 और  ऐसी  आशा  है  कि  यात्रा  शुरू  होने

 से  पूर्व  एअर  इंडिया  अपने  विमान-बेड़े  में  पष्टे  पर  एक  अतिरिक्त

 विमान  शामिल  विमान  की  यह  प्राप्ति  केवल  हज

 यात्रा  के  लिए  ही  नहीं  है  बरन  यह  उनकी  अनुसूचित  प्रचालन  सेवा

 के  लिए  दीर्घाधधिक  योजना  के  अनुसार  भी

 जीड़ी  कामगारों  का  कल्याण

 79.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 बीडी  पर  लगाए  गए  उपकर  से  सरकार  को  कुल

 कितनी  राशि  प्राप्त  हुई

 गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  इस  कुल  राशि  में  से  बीड़ी

 कामगारों  के  कल्याण  की  विभिन्न  गतिविधियों  पर  कितनी  राशि

 व्यय  की  और

 सरकार  ने  बीडी  कामगारों  के  लिए  कितने  क्षयरोग

 अस्पतालों  की  स्वीकृति  दी  है  और  ये  किन-किन  स्थानों  पर

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुभि  बीडी
 पर  4/1998  से  3/2001  तक  लगाए  गए  उपकर  से  सरकार  को

 प्राप्त  राशि  118.07  करोड़  रुपये

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीडी  कामगारों  को  विभिन्न

 कल्याण  कार्यकलापों  के  लिए  इस  कुल  राशि  में  से  व्यय  की  गयी

 राशि  निम्नवत

 करोड़ों

 1998-9
 1999-200  2000-200_

 1.  प्रशासन  2.05  2.46  2.58

 2.  स्वास्थ्य  15.26  17.93  2135

 3.  शिक्षा  10.61  12.81  19.82

 4.  मनोरंजन  0.17  0.17  0.27

 5.  आवास  3.33  4.47  8.04

 ..  कुल  योग  3  42  37.84  52.06

 बीडी  कामगारों  के  लिए  झारखण्ड  में  एक

 50  ब्स्तरों  वाले  क्षयरोग  अस्पताल  की  स्वीकृति  दी  गयी
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 नदियों  का  राष्ट्रीयकरण

 80.  श्री  सेल्थागनपति  :  क्या  जल  संसाध्षन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  कार्य  दल  की

 बैठक  में  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  ने  केनद्र  सरकार  से  नदियों

 के  राष्ट्रीकरण  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))

 प्रश्न  नहीं

 विमान  यात्रियों  को  बीमा  सुरक्षा

 81.  श्री  किरीट  सोमैया  :

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  नागर  विमानन  पंत्री  यह

 क्या  न्यूयार्क  में  वर्ल्ड  ट्रेड  सेंट  की  घटना  के  बाद

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  विमान  यात्रियों  को  विशेष  सीमा  सुरक्षा  के  लिए

 बाध्य  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  संबंध  में  मंत्रालय  या  विमानपत्तन  प्राधिकरण  या

 एयरलाइन्स  प्राधिकरण  ने  प्रतिस्पर्धात्मक  बोलियां  आमंत्रित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इससे  पूर्व  भी  कोई  बीमा  सुरक्षा  मौजूद

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  शहरों  में  आतंकवादी  हमले

 के  पश्चात्  बीमा  कंपनियों  ने  प्रतियात्री  अधिभार  लगाया  है  और

 बीमा  प्रीमियम  को  बढ़ा  दिया  इसके  फलस्वरूप  इंडियन  एयरलाइंस
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 ने  घरेलू/अन्तरराष्ट्रीय  क्षेत्रों  में  बीमा  प्रभार  लगाया  है  जिसके  ब्यौरे

 निम्नानुसार

 घरेलू  :  दिनांक  ।  2001  से  लागू  100  प्रति

 2001  से  बढ़ाकर  250  प्रति

 सैक्टर  कर  दिया  गया

 पैक्टर  किराए  को

 अमेरिकी  डालर  के  रूप  में  दिनांक  1  200  से  लागू

 2  अमेरिकी  डालर  को  2001  से  बढ़ाकर  5  डालर  प्रति

 सैक्टर  कर  दिया  गया

 अन्तरराष्ट्रीय  सेवाएं  :  भारत  से  होकर  यात्रा  करने  के  लिए

 दिनांक  1  2001  से  लागू  2  अमेरिकी  डालर  प्रति  सैक्टर

 को  दिनांक  ।  2001  से  बढ़ाकर  5  अमेरिकी  डालर  प्रति

 सैक्टर  कर  दिया  गया

 दूसरे  देशों  से  भारत  में  यात्रा  करने  के  लिए  संबंधित  देश  की

 राष्ट्रीय  एयरलाइनों  की  प्रक्रिया  का  अनुपालन  किया  जाता

 दिनांक  2001  को  अथवा  उसके  बाद  जारी  सभी

 टिकटों  के  लिए  एअर  इंडिया  प्रति  सैक्टर  में  प्रति  यात्री  ,3.50

 अमेरिकी  डालर  स्थानीय  मुद्रा  में  इसके  समतुल्य  का

 बीमा  प्रभार  वसूल  रहा

 प्रश्न  नहीं

 और  इंडियन  एयरलाइंस  अपनी  अपेक्षाओं  के

 अतिरिक्त  ऋणदाता/पट्टाकर्त्ताओं  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के

 500  करोड़  अमेरिकी  डालर  की  बीमा  के  लिए  तीसरे  पक्ष  की

 संभाव्यता  कवर  के  आक्रोश  का  वरण  कर  रही

 दिनांक  1.10.2001  से  एअर  इंडिया  के  पुनः  निविदाकर्त्ताओं  ने

 आतंकवाद  तथा  इससे  जुड़ी  गतिविधियों  के  कारण  हुई  क्षति  के

 लिए  150  करोड़  अमरीकी  डालर  का  कवर  वापिस  ले  इस

 उद्देश्यार्थ  एअर  इंडिया  ने  मात्र  50  करोड़  अमेरिकी  डालर

 बाकी  1450  करोड़  अमेरिकी  डालर  की  हानि  की  प्रतिपूर्ति  भारत

 सरकार  की  निधि  से  की  आतंकवाद  तथा  इससे  संबद्ध

 गतिविधियों  के  फलस्वरूप  हुई  क्षति  के  लिए  1000  करोड़  अमेरिकी

 डालर  की  बीमा  उपलब्ध  यह  200  से  प्रभावी

 30  200।  तक  भारत  सरकार  द्वारा  शेष  500  करोड़
 अमेरिकी  डालर  को  कवर  किया  गया
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 छोटे  विमानों  में  ब्लैक  बॉक्स  की  व्यवस्था

 82.  अशोक  पटेल  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  यात्रा  के  लिए  प्रयुक्त  होने
 वाले  छोटे  सरकारी  विमानों  में  ब्लैक  बॉक्स  की  व्यवस्था  नहीं  की
 जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  विमानों  में  ब्लैक  बॉक्स
 उपलब्ध  कराने  का  है  क्योंकि  ब्लैक  बॉक्स  नहीं  होने  के  कारण
 विमान  दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  नहीं

 यदि  तो  इन  विभागों  में  यह  सुविधा  कब  तक
 उपलब्ध  कराए  जाने  की  संभावना  और

 (S)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज
 और  में  इकाओ  द्वारा  विनिर्दिष्ट  अंतरराष्ट्रीय  मानकों
 के  अनुसार  ऐसे  हवाई  जिनका  कुल  भार  5700
 से  कम  उनमें  कॉकपिट  वायस  रिकार्डर  और
 फ्लाइट  डाटा  रिकार्डर  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं

 से  इस  समय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहाँ  है  ।

 आरक्षित  बकाया  पद

 83.  श्री  मुनियप्पा  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संविधान  के  अनुच्छेद  16(4)  के  तहत  की  गई
 व्यवस्था  के  अनुसार  किसी  वर्ष  में  आरक्षित  रिक्त  पदों  की
 50  प्रतिशत  की  अधिकतम  सीमा  से  बचने  के  लिए  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए
 आरक्षित  पिछले  बकाया/अग्रेनीत  रिक्त  पदों  को  एक  अलग  और
 विशेष  समूह  के  रूप  में  माना  जाना  अपेक्षित

 यदि  तो  29  1997  की  स्थिति  के  अनुसार
 अर्थात्  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े
 वर्गों  के  रिक्त  पदों  के  भरे  जाने  वाले  विशेष  अभियान  आदि  की
 समाप्ति  पर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  के  कार्यालय
 ज्ञापन  संख्या  दिनांक  2  1997
 के  पैरा  5  के  अनुसार  यथा  अभिनिश्चित  समूह  ग
 और  घ  श्रेणियों  में  निर्धारित  बकाया  आरक्षित  रिक्त  पदों  का  ब्यौ
 क्या
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 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  आज  की  तारीख  तक  प्रतिवर्ष

 ऐसे  अग्रेनीत  कितने  रिक्त  पद  भरे  गए  और  कितने  पद  रिक्त  पड़े

 और

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  पद  आधारित  रोस्टर  के  अनुसार

 सभी  श्रेणियों  में  आरक्षित  वर्गों  के  लिए  बने  नए  रिक्त  पदों/दिए  गए

 पदों  का  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 से  आवश्यक  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  वह  सदन

 के  पटल  पर  रख  दी

 (

 बाढ़  और  सूखे  के  कारण  नुकसान

 84.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बाढ़  और  सूखे  के  कारण

 फसलों  के  तबाह  घरों  के  ढहने  और  पशुओं  की  मौत  से  हुए

 नुकसान  का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  को  इस  कारण

 राज्य-वार  कितनी  निधियां  दी  *

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1998

 और  1999  के  दौरान  और  वर्ष  2000-0  के  लिए  राज्य  सरकारों

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  भारी  वर्षा  और  बाढ़  के  कारण  जान

 और  माल  को  हुई  क्षति  का  राज्यवार  ब्यौरा  दशने  वाला  ब्यौरा

 संलग्न  में  दिया  गया  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  अनुसार  1998-99  से  2000-01  के  दौरान  सूखे  के

 कारण  हुई  क्षति  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 बाढ़  और  सूखे  सहित  प्राकृतिक  आपदाओं  के  आने  पर

 वर्ष  1998-99  से  2000-01  के  दौरान  आपदा  राहत  कोष  के

 केन्द्रीय  हिस्से  से  निर्मुक्त  राशि  और  राष्ट्रीय  आपदा  राहत

 राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  कोष  से  राज्यों  को  प्रदान  की  गई

 सहायता  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-ता  में  दिया  गया  शा
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 1998  के  दौरान  भारी  वर्षा  और  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  का  राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य  मृतकों  की  मृत  पशुओं  क्षतिग्रस्त  मकान  क्षतिग्रस्त  सस्थगत

 की  संख्या  की  संख्या  क्षेत्र

 1.  आंध्र  प्रदेश  276  155'  1.64  16.75

 2...  असम  125  86224  2.20  4.78

 3.  बिहार  381  187  2.00  12.84

 4...  गुजरात  153  4668  0.23
 -

 5.  हिमाचल  प्रदेश  7  221  0.05  248

 6...  केरल  244  नहीं  0.38  1.90

 7.  महाराष्ट्र  31  ३6  0.01  0.05

 8...  मेघालय  4  2609  नगष्य  नगण्य

 9...  उड़ीसा  34  61  073  4.37

 10.  पंजाब  18  34  नगण्य  0.13

 11...  राजस्थान  31  8248  0.09  ०9.)

 12.  उत्तर  प्रदेश  1390  3385  3.85  14.15

 योग  2758  105828  11.18  58.72

 1999  के  दौरान  भारी  वर्षा  और  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  का  राज्यवार  ब्यौरा

 .  राज्य  मृतकों  की  मृत  पशुओं  क्षतिग्रस्त  मकान  क्षतिग्रस्त  सस्यगत
 न

 की  संख्या  की  संख्या  क्षेत्र

 1  असम  3  992  नगण्य  0.59

 2.  बिहार  230  37  061  2.87

 3  गुजरात  73  36

 4...  हिमाचल  प्रदेश  30  129  0.02  2.42

 5...  राजस्थान  28  3650  0.07  0.20

 6.  तमिलनाडु  103  628  0.37  0.01

 7.  उत्तर  प्रदेश  17  9  0.01  0.41

 8...  पश्चिम  बंगाल  79  3272  5.57  10.95

 am  योग  563  8753  6.65  17  45
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 2000-01  के  दौरान  भारी  वर्षा  और  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  का  राज्यवार  ब्यौरा

 .
 राज्य  मृतकों  की  मृत  पशुओं  क्षतिग्रस्त  मकान  क्षतिग्रस्त  सस्यगत

 की  संख्या  की  संख्या  क्षेत्र  है

 1.  आंध्र  प्रदेश  257  5368  1.04  4.22

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  26  9131  नगण्य  0.04

 3.  असम  32  2.24

 4...  बिहार  274  1861  3.12  3.92

 5...  गुजरात  116  406  0.24

 6.  हिमाचल  प्रदेश  149

 7.  कनटक  152  690  0.55  0.57

 8...  केरल  75  0.09

 9...  मध्य  प्रदेश  13  147  0.03  नगण्य

 10.  पंजाब  7  नगण्य  0.25

 11.  सिक्किम  11  नगण्य

 12.  उत्तर  प्रदेश  462  888  0.34  4.35

 13,  पश्चिम  बंगाल  1320  83630  21.95  19.20

 योग  2894  102121  27.36  34.79

 -  सूचित  नहीं

 वर्ष  1998-99  से  2000-01  के  दौरान  सूखे  से  प्रभावित  मनुष्यों
 और  पशुओं  आदि  का  राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य  प्रभावित  जिला

 |

 प्रभावित  आबादी  प्रभावित  फसल

 पशु  क्षेत्र

 2  3  4  5  6

 1998-99

 1  केरल  14  सून  0.81

 2.  मध्य  प्रदेश  7  43.75  43.84  11.85

 3.  उड़ीसा  19  12.33  10.66
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 1  2  3  4  5  6

 4...  राजस्थान  17  199.86  281.73  61.57

 5.  पश्चिम  बंगाल  10  25.24  1.20

 1999-2000

 1.  आंध्र  प्रदेश  18  413.00  125.00  26.52

 2...  गुजरात  17  250.00  71.33

 3.  हिमाचल  प्रदेश  12  2.87

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  6  2.96

 5.  कनटिक  21  220.00  49.52  18.48

 6.  भध्य  प्रदेश  7  26.64  34.28  9.53

 7...  मणिपुर  5  0.71

 8...  मिजोरम  3  0.51

 9...  राजस्थान  26  262.00  345.60  78.18

 10.  त्रिपुरा  4  0.20

 11...  पश्चिम  बंगाल  10  1.20

 2000-01

 1.  आंध्र  प्रदेश  22  «  18.54

 2.  छत्तीसगढ़  12  94.08  32.40  11.36

 3.  गुजरात  23  291.00  107.00  13.50

 4.  हिमाचल  प्रदेश  12  46.64  0.88

 5.  जम्मू  व  कश्मीर  6  37.98

 6.  मध्य  प्रदेश  32  127.10  85.78  39.52

 7.  महाराष्ट्र  26  454.99  258  45.00

 8.  उड़ीसा  28  119.50  65.54  11.00

 9.  राजस्थान  31  33041  399.69  89.47

 उत्तरांचल  में  एक  जिले  में  जलाभाष  की  स्थिति
 -  सृचित
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 विक्करण-7ता

 1998-99  से  2000-01  के  दौरान  आपदा  राहत  कोष  के  केन्द्रीय  हिस्से  से  निर्मुक्त  राशि  और  राष्ट्रीय  आपदा  राहत

 कोष/राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  कोष  से  राज्यों  को  प्रदान  की  गई  सहायता  का  ब्यौरा

 करोड़

 आराकोष  के  केन्रीय  एन.एफ.सी.आर./एन.सी

 हिस्से  को  निर्मुक्त  राशि  से  प्रदान  की  गई  सहायता

 राज्य  का  नाम  198-99  1999-2000  «2000-0  1998-99 98.9...  199-200.  2000-01

 1  2  3  4  5  6  7  8

 ।.  आंध्र  प्रदेश  103.30  107.69  148.54  54  26.50  75.36
 -

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  5.86  6.10  9,02  13.47
 -  2.00

 3.  असम  41.60  43.37  76.12  59.90  “5
 -

 4...  बिहार  43.22  33.79  50.22  11.45  38.18  29.67

 5.  छत्तीसगढ़  -  -
 20.60

 -  -  40.00

 6.  गोवा  0.89  0.93  0.47
 -  -  -

 7.  गुजरात  116.12  121.05  131.14  55.35  54.58  585,00

 8...  हरियाणा  20.84  21.73  60.98  13.27
 -  -

 9...  हिमाचल  प्रदेश  22  42  23.37  32.61
 -  -  8.29

 10.  जम्मू  व  कश्मीर  16.39  17.09  26.18  -
 73.42

 -

 11.  झारखंड  -  -
 42.52

 -  -  -

 12.  कर्नाटक  34.81  36.29  55.93  49.98  17,09  -

 13.  केरल  46.08  48.04  17.34
 -  -  -

 14.  मध्य  प्रदेश  42.49  44.29  46.98  35.00  38.86  35.00

 15.  महाराष्ट्र  56  73  44.36  117.90  -  -  -

 16.  मणिपुर  2.06  161  1.56  -  4,93  -

 17.  मेघालय  2.32  2.42  2.95  कि
 न  1.00

 18.  मिजोरम  1.05  1.10  1.12  -
 6.00

 -

 19.  नागालैंड  1.41  147  ०0.53  -  -  -

 20.  उड़ीसा  40.77  42.50  103.65  -  828.15  35.00

 21.  पंजाब  45.04  46.96  92.04  -  -  -
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 1  2  3  4  5  6  7,  8

 22...  राजस्थान  148.92  .92  155.25  25  196.00  .00  21.98  102.93  85.00

 23.  सिक्किम  3.92  4.08  2.95  767  -  -

 24...  तमिलनाडु  49.37  51.47  76.98  ष्ा  ्ा
 =

 25.  त्रिपुरा  3.74  3.90  141  5.05  5.34
 -

 26...  उत्तरांचल  -  -  7.10  -  -  -

 27.  उत्तर  प्रदेश  104.07  108.50  32.08  131.15  16.68
 -

 28...  पश्चिम  बंगाल  42.69  44.50  75.83  66.33  29.52  103.25

 उर्वरकता  पुनः  प्राप्त  करने  के  लिए  पौध  पोषकों  के  जैव  और

 कृषि  भूमि  की  मिट्टी  की  उंर्थरता

 85.  सरोजा  :

 करेंगे

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  कृषि  भूमि  की  मिट्टी  की  उर्वरता  पर  विशेषकर

 कृषि  आधारित  राज्यों  में  कोई  अध्ययन  शुरू  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 यदि  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  इस  संबंध  में  कोई

 कार्रवाई  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तोਂ  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 देश  के  विभिन्न  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  स्थित  18  केन्द्रों  में

 उर्वरक  पर  अपनी  अखिल  भारतीय  समन्वित

 अनुसंधान  परियोजना  के  माध्यम  से  मृदा  स्वास्थ्य  और  इसकी

 उत्पादकता  पर  उर्वरक  प्रयोग  के  दीर्घकालीन  प्रभावों  का  मूल्यांकन
 कर  रही  अध्ययन  में  पाया  गया  है  कि  अधिक  आदानों  और

 अधिक  उत्पादक  किस्मों  से  की  जाने  वाली  सघन  खेती  के

 परिणामस्वरूप  कुछ  बृहत  और  सूक्ष्म  घटकों  की

 कमी  के  कारण  मृदा  स्वास्थ्य  और  उत्पादकता  में  कमी  आ  जाती

 ये  कमियां  पोषक  तत्यों  के  इतनी  अधिक  मात्रा  में  निकल  जाने

 से  आती  हैं  जितनी  कि  उनकी  भरपाई  नहीं  हो  परिषद  मृदा

 अजैब  दोनों  स्रोतों  के  संयुक्त  प्रयोग  के  माध्यम  से  मृदा  परीक्षण

 आधारित  संतुलित  और  समेकित  पोषण  प्रबंध  की  सिफारिश  कर

 रही  इसके  अतिरिक्त  फसलन  अनुक्रमों  में  फलियों  को  शामिल

 करने  का  भी  समर्थन  किया  जा  रहा

 से  लागू

 गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  संबंधी  योजना

 86.  श्री  जावीया  :

 कृपा  करेंगे

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  गुजरात  में  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम
 A  5  e

 प्रायोजित
 ब  .

 संबंधी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  गई
 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पिछले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कितना  केन्द्रीय
 आवंटन  किया  गया  और  योजना  में  राज्य  सरकारों  का  कितना

 हिस्सा

 उक्त  अवधि  के  दौरान  गुजरात  में  क्या  उपलब्धि  हासिल

 की  गई

 कया  इस  योजना  का  गैर-परम्परागत  लेकिन  सक्षम  राज्यों
 तक  भी  विस्तार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  योजना  के

 क्रियान्बयन  में  कितनी  प्रगति
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 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):  लाखों
 और  कपास  पर  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  मिनी  मिशन-ता  ण्ा

 के  अंतर्गत  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  की  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  वर्ष
 केन्द्रीय  हिस्सा  राज्यीय  हिस्सा

 स्कीम  गुजरात  सहित  कपास  उगाने  बाले  13  राज्यों  में  चलाई  जा
 ग़म

 रही  इस  स्कीम  में  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  1999-2000
 300.00

 100.00

 धन  वहन  करने  का  स्वरूप  अधिकांशतया  75  :  25  इस  स्कीम  2000-2001  642  ,00  214.00

 का  मुख्य  उद्देश्य  कपास  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाना
 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  के  प्रदर्शनों  के  माध्यम  से  प्रौद्योगिकी  के

 समेकित  कृमि  प्रबंध  और  किसानों/विस्तार  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण

 के  लिए  सहायता  दी  जा  रही  इसके  किसानों  को

 छिड़काव  जैव  फिरोमोन  ट्रैप्पस  और  छिड़काव
 सैटों  तथा  टपका  सिंचाई  प्रणाली  जैसी  जल

 रक्षक  युक्तियों  जैसे  आदान  भी  रियायती  दरों  पर  सप्लाई  किए  जाते

 पिछले  2  बर्षों  के  दौरान  गुजरात  राण्य  के  लिए  इस

 स्कीम  में  केन्द्रीय  आबंटन  और  राज्य  का  हिस्सा  इस  प्रकार

 पिछले  2  वर्षों  के  लिए  प्रमुख  घटकों  की  भौतिक

 उपलब्धि  संलग्न  में  देखी  जा  सकती

 और  इस  स्कीम  में  त्रिपुरा  पश्चिम  असम

 और  जम्मू  एवं  कश्मीर  नामक  चार  गैर-परंपरागत  राज्य  सम्मिलित

 किए  गए  हैं  और  यह  मिशन  2000-01  में  चालू  हो  असम

 और  जम्मू  एवं  कश्मीर  ने  इसे  कार्यान्यित  नहीं  किया

 वर्ष  2000-0  के  दौरान  त्रिपुरा  और  पश्चिम  बंगाल  में  घटकवार

 भौतिक  उपलब्धि  संलग्न  विवरण-ता  में  देखी  जा  सकती

 वर्ष  1999-2000  तथा  2000-01  के  दौरान  गुजरात  में  समेकित  कपास  विकास  कार्यक्रम  के

 अंतर्गग  घटकवार  भौतिक  लक्ष्य  और  उपलब्धियां
 कक

 घटक  का  नाम  1999-2000  2000-2001

 उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 खेतों  में  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  के  प्रदर्शन  284  600  538

 किसानों  का  प्रशिक्षण  75  हा  100  89

 फेरोमोट  ट्रेप्स  550  539  2000  1681

 समेकित  कृमि  प्रबंध  प्रदर्शन  और  प्रशिक्षण  187  182  100  100

 पौध  संरक्षण  उपकरण  9156  9355  21800  27065

 वर्ष  2000-2007  के  दौरान  तिपुरा  और  पश्चिम  बंगाल  में  समेकित  कपास  विकास  कार्यक्रम

 के  अधीन  गैर-परम्परागत  राज्यों  संबंधी  प्रगति

 घटक  का  नाम  त़िपुरा  पश्चिम  बंगाल

 उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 ।  2  प््  4  वि

 प्रमाणित  बीज  का  वितरण  150

 ह

 शून्य  100  40

 खेतों  में  प्रदर्शन  500  1511  1000  800
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 1  3  4  5

 विस्तार  कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण  2  10  8

 किसानों  का  प्रशिक्षण  14  25  15

 समेकित  कृमि  प्रबंध  प्रदर्शन  और  प्रशिक्षण  1  10  शून्य

 पौध  संरक्षण  उपकरण  463  600  शून्य

 कृषि  स्नातक

 87.  श्री  मणिभाई  रामजीभाई  चौधरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कृषि  स्नातकों  को  प्रत्येक  वर्ष  प्रशिक्षण

 देने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक

 क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  सरकार  का  कृषि  स््नातकों  का  किस  तरह

 से  उपयोग  करने  का  विचार  है  ताकि  कृषि  पर  विशेष  जोर  दिया

 जा

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  क्लिनिकों  और  कृषि  व्यापार  केन्द्रों  के

 नेटवर्क  की  स्थापनाਂ  की  एक  नई  स्कीम  तैयार  की  गई  है  जिसमें

 सभी  पात्र  कृषि  स््नातकों  को  पणधारियों  के  रूप  में  आर्थिक  रूप

 से  व्यवहार्य  उद्यमों  के  माध्यम  से  कृषि  विकास  में  सहायता  देने  के

 लिए  एक  तरफ  बैंक  से  वित्त  पोषण  कराते  हुए  इस  प्रयोजनार्थ  अति

 आवश्यक  पूंजी  उपलब्ध  करवाकर  और  दूसरी  तरफ  उद्यमशीलता

 कौशल  के  माध्यम  से  अवसर  देने  की  मांग  की  गई  है  ताकि  सूचना

 टिश्यु  कल्चर  मृदा  परीक्षण

 जल  परीक्षण  कृषि  कृषि  व्यापार  केन्द्रों

 की  स्थापना  की  जा  सके  और  अन्य  संबद्ध  कार्यकलाप  शुरू  किए

 जा  सकें  जिसके  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  और

 लघु  कृषि  व्यापार  संघ  द्वार  आदर्श  स्कीमें  तैयार  की  जा

 रही

 प्रारम्भ  में  स्कीम  का  लक्ष्य  प्रति  वर्ष  स्नातकों  द्वारा  वैयक्तिक

 तौर  पर  अथवा  संयुक्त/सामूहिक  आधार  पर  चलाए  जाने  बाले  5000

 उद्यमों  को  सहायता  देना  संयुक्त  उद्यमों  में  5  उद्यमी  भागीदार

 हो  सकते  हैं  जिसमें  से  एक  व्यापार  विकास  और  प्रबंध  में  अनुभव

 ——

 बाला  गैर-कृषि  स्नातक  हो  सकता  प्रत्येक  बैयक्तिक  उद्यम  की

 औसत  लागत  लगभग  5  लाख  रुपए  होगी  जिसकी  अधिकतम  सीमा

 10  लाख  रुपए  तक  हो  सकती

 लाभानुभोगियों  को  अपने  उद्यम  स्थापित  करने  से  पूर्व  स्कीम

 के  अंतर्गत  प्रशिक्षित  किया  प्रशिक्षण  की  प्रकृति  और  अवधि

 को  उनके  पसंदीदा  कार्यकलाप  से  जोड़ा  सामान्यतया  प्रशिक्षण

 की  अवधि  3-4  महीनों  की  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में  दक्षता

 सुधार  और  पसंदीदा  कार्यकलाप  के  क्षेत्र  में  नवीनतम  प्रौद्योगिकी

 उद्यमशीलता  और  व्यापार  प्रबंध  को  अद्यतन  प्रस्तावित

 उद्यमों  द्वारा  सेवित  किए  जाने  बाले  क्षेत्रों  में योजनाओं  की  कृषि
 विकास  समस्याएं  और  योजनाएं  शामिल  इस  प्रयोजनार्थ  पूरे

 देश  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  और  अन्य  शैक्षणिक  संस्थानों  में  कई
 केन्द्र  अभिज्ञात  किए

 इस  स्कीम  को  चालू  वर्ष  अर्थात्  2001-02  में  कार्यान्वित
 किया

 निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को

 यवामिकी  संबंधी  मंजूरी

 88.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  लौह  मैंगनीज  और  बॉक्साइट  निकालने  हेतु
 बानिकी  संबंधी  मंजूरी  के  लिए  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र
 की  कम्पनियों  के  आवेदन  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  कम्पनी-वार  ब्यौरा  क्या

 ऐसी  प्रत्येक  कंपनी  को  कुल  कितनी  वन  भूमि  पटूटे  पर

 दी

 इन  कम्पनियों  को  वानिकी  स्वीकृति  देने  हेतु  क्या  मानदंड
 निर्धारित  किए
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 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  ऐसी  कम्पनी  को  के  बनेतर  प्रयोग  के  वानिकी  स्वीकृति  हेतु  प्राप्त  मुख्य

 स्वीकृति  दी  और  प्रस्तावों  की  सूची  उनकी  वर्तमान  स्थिति  के  साथ  संलग्न  विवरण

 में  दे  दी  गई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 बन  भूमि  की  वनेतर  उद्देश्यों  के लिए  आवश्यकता  के  प्रस्ताव

 पर्यावरण
 और  बन  मंत्री  से  पर  गुणदोष  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  और  यदि  बनेतर

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्  1999,  2000  और  200  के  दौरान  प्रयोग  आवश्यक  और  अपरिहार्य  हैं  तब  क्षेत्र  की  पर्यावरणीय  सुरक्षा
 बन  अधिनियम  1980  के  अंतर्गत  लौह  मैगनीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपर्युक्त  शर्तों  के  साथ  अनुमति  दी  जाती
 और  बॉक्साइट  के  खनन  के  लिए  20  हेक्टेयर  से  अधिक  वन  भूमि

 विवरण

 ..  व्यक्ति/कंपनी  का  नाम

 ः

 बन

 ह  ः

 राज्य  वर्तमान  स्थिति ््््ः

 1

 का

 2

 ः

 एणा 3  4

 रा

 या  5

 1.  मैसर्स  क्योंझर  476.205  उड़ीसा  23.10.01  को  अपेक्षित  विवरण  मांगे  गए

 2.  मैसर्स  डोडानावर  ब्रदर्स  बेलगांव  4330  कर्नाटक  20.6.01  को  अनुमोदित

 3.  मैसर्स  बैलरी  32.00  कर्नाटक  4.7.01  को  अपेक्षित  विवरण  मांगे  गए

 4  मैसर्स  रायपुर  सटी  टेड  राजनन्दगांव  100.00  छत्तीसगढ़  1.5.01  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित

 5  मैसर्स  लिमिटेड  244.327  उड़ीसा  10.10.00  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित

 6  मैसर्स  शारदा  और  शारदा  947  .046  उड़ीसा  29.6.01  को  अनुमोदित

 7  मैसर्स  क्योंझर  97.084  उड़ीसा  अपेक्षित  सूचना  न  मिलने  के  कारण

 2.11.01  को  बंद  किया  गया

 8  मैसर्स  लिमिटेड  50.802  उड़ीसा  4.5.01  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित

 9  थीमापानागुड़ी  में  मैसर्स  एम.एम.एल  295.00  कर्नाटक  18.4.01  को  अनुमोदित

 10  मैसर्स  बालाजी  माइन्स  एण्ड  मिनरल््स  लिमिटेड  22.66  कर्नाटक  10.7.00  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित

 11  मैसस  बैलरी  3845  कर्नाटक  28.6.01  को  अपेक्षित  विवरण  मांगे  गए

 12  मैसर्स  तुंगभद्रा  मिनरल्स  47:66  कर्नाटक  9.1.01  को  अनुमोदित

 13  मैसर्स  बैलरी  26.20  कनाटिक  20.3.01  को  अनुमोदित

 14  मैसर्स  होसपेट  60.00  कर्नाटक  अपेक्षित  सूचना  न  मिलने  के  कारण

 16.7.01  को  बंद  किया  गया

 1s.  मैसर्स  होसपेट  123.84  कर्नाटक  28.6.01  को  अपेक्षित  विवरण  मांगे

 16...  मैसस  रामेश्वर  सिंहभूम  23.233  झारखण्ड  स्थल  निरीक्षण  के  लिए

 द्वारा  आवश्यक  विवरण  मांगा  गया
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 7.  मैसर्स  रंगटा  क्योंझर  6153  उड़ीसा  2.6.00  को  अनुमोदित

 18...  मैसर्स  नागपुर  एलॉय  जगदलपुर  192.25  छत्तीसगढ़  30.11.1999  को  अस्वीकृत

 19.  भैसर्स  नदीम  बैलरी  5220.  कर्नाटक  17.11.99  को  राज्य  को  लौटाया  गया

 20...  मैसर्स  चिकमंगलूर  4605  कर्नाटक
 मामला  न्यायालय  में  होने  के  कारण

 24.10.2002  तक  कार्य  करने  की  अस्थायी

 अनुमति  प्रदान  की  गई

 21.  मैसर्स  होथूर  ट्रेडर्स  38.38  कर्नाटक  21.9.00  को  अनुमोदित

 22...  मैसर्स  गोगा  गुरू  शान्तिया  42.90  कर्नाटक  23.12.99  को  राज्य  को  लौटाया  गया

 23.  मैसर्स  रामगढ़  संधूर  2023  कर्नाटक  11.1.00  को  अस्वीकृत

 24...  मैसर्स  रंगटा  पूर्वी  सिंहभूम  131.081  झारखण्ड  18.6.01  को  अनुमोदित

 25...  मैसर्स  उड़ीसा  सिंहभूम  141.447  447  झारखण्ड  अपेक्षित  सूचना  न  मिलने  के  कारण

 2.11.01  को  बंद  किया  गया

 जॉक्साइट

 1.  मैसर्स  विजाग  5466  आन्ध्र  प्रदेश  302.01  को  राज्य  को  लौटाया  गया

 2.  मैसर्स  चित्तानगोण्डिया  250.48  आन्ध्र  प्ररेश  3.5.01  को  अस्वीकृत

 3.  मैसर्स  डिन्डोरी  35.885  मध्य  प्रदेश  16.3.00  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित

 4.  मैसर्स  डिन्डोरी  101.00  मध्य  प्रदेश  3.7.00  को  अस्वीकृत

 5,  मैसर्स  कोल्हापुर  210.99  महाराष्ट्र  3.10.01  को  अनुमोदितਂ

 मैगनीज

 1.  मैसर्स  बैलरी  2245  कर्नाटक  22.8.01  को  राज्य  को  लौटाया  गया

 2.  मैसर्स  बालाघाट  33.00  मध्य  प्रदेश  15.2.00  को  अनुमोदित

 3.  मैसर्स  रंगटा  सुन्दरगढ़  33.799  उड़ीसा  6.2.01/21.6.01  को  सिद्धांत  रूप  से

 4,  मैसर्स  एम.ओ  भण्डारा  34.43  महाराष्ट्र  18.6.01  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित

 5.  मैसर्स  भण्डारा  5921  महाराष्ट्र  9.8.99  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित

 6.  मैसर्स  भण्डारा  70.67  महाराष्ट्र  24.10.00  को  अनुमोदित

 7.  मैसर्स  नागपुर  37.82  महाराष्ट्र  20.7.99  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदित
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 जबच्यों  को  रोजगार

 89.  श्री  हरिभाई  चौथरी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  बच्चों  के  रोजगार  संबंधी  विधिक  स्थिति

 की  समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वबर्षों  के  दौरान  बच्चों  के

 रोजगार  कानून  में  किए  गए  सुधारों  का  ब्यौरा  क्या

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  से

 बाल  श्रम  और  1986  के

 अंतर्गत  14  वर्ष  की  आयु  से  कम  के  किसी  भी  बच्चे  को  अनुसूची
 के  भाग-क  में  दिए  गए  किसी  भी  व्यवसाय  में  अथवा  अनुसूची
 के  भाग-ख  में  दी  गई  प्रक्रियाओं  को  चलाने  वाली  किसी  भी

 कर्मशाला  में  नियोजित  नहीं  किया  जाएगा  अथवा  कार्य  करने  की

 अनुमति  नहीं  अन्य  व्यवसायों  और  प्रक्रियाओं  में  बच्चों  की

 रोजगार  दशाओं  को  अधिनियम  के  अंतर्गत  विनियमित  किया  जाता

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  की  सलाह  पर  अनुसूची  में  व्यवसाय

 और  प्रक्रियाएं  जोड़े  जाते  बाल  श्रम  और

 1986  में  वर्ष  1986  में  व्यवसाय  और  11  प्रक्रियाएं

 1994  में  इसमें  7  व्यवसाय  और  18  प्रक्रियाएं  1999  में

 6  व्यवसाय  और  33  प्रक्रियाएं  तथा  2000  में  &  प्रक्रियाएं  जोड़ी

 गयी  थीं  जिससे  व्यवसायों  और  प्रक्रियाओं  की  कुल  संख्या

 13  और  57  हो  गयी

 बिहार  में  फसलों  को  हानि

 90.  श्री  सुबोध  राय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  बिहार  में  प्रति  वर्ष  भारी  एवं  अल्प  वर्षा  के  कारण

 भारी  मात्रा  में  सब्जियों  और  पशु  धन  की  हानि  हो

 रही

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  में  इस
 तरह  की  कितनी  हानि  हुई

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  बिहार  के  किसानों  की  आर्थिक

 स्थिति  बहुत  खराब  हो  गई  और
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  किसानों  की  स्थिति  सुधारने
 और  उन्हें  क्षतिपूर्ति  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 से  बिहार  राज्य  अधिकतर  बाढ़  से  प्रभावित  होता

 वर्ष  2001-02  में  राज्य  के  कुछ  हिस्सों  में  सूखे  की  सूचना  मिली

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सन  1999  में  3.49  लाख  और

 सन  2000  में  163  लाख  के  फसलगत  क्षेत्र  को  बाढ़  से  क्षति

 वर्ष  2001  में  फिर  से  बाढ़  आई  जिससे  1.01  लाख

 क्षेत्र  क्षतिग्रस्त  मानसून  2001  के  आरंभिक  काल  में  सूखा

 पड़ा  जिससे  1.72  लाख  फसलगत  क्षेत्र  की  हानि  बाद  में

 हुई  वर्षा  से  सूखे  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  केन्द्रीय  सरकार

 ने  आपदा  राहत  कोष  में  अपने  अंश  के  1999-2000  में

 45.05  करोड़  2000-01  के  दौरान  52.73  करोड़  और

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  में  अब  तक  26.36  करोड़  का  अंशदान

 इसके  अलावा  1999-2000  के  दौरान  राष्ट्रीय  आपदा  राहत

 कोष  से  38.18  करोड़  और  2000-0  के  दौरान  राष्ट्रीय  आपदा

 आकस्मिकता  कोष  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  कोष  का  स्थान

 लिया  के  अन्तर्गत  29.67  करोड़  भी  स्वीकृत  किए  गए

 वर्तमान  वर्ष  में  आई  बाढ़  के  लिए  एक  लाख  टन  चाबः

 निशुल्क  जारी  किया  गया  ताकि  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 चलाया  जा

 किसानों  को  दीर्घकालिक  लाभ  सुलभ  कराने  के  लिए  ग्रामीण

 विकास  मंत्रालय  और  जल  संसाधन  मंत्रालय  की  अनेक  स्कीमें  और

 कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे

 पर्यटन  स्थलों  का  भ्रमण  करने  वाले  विकलांग  लोगों  के

 लिए  विशेष  योजना

 91.  श्री  खूंटे  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 क्या  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  लोग  आसानी  से  पर्यटन

 स्थलों  का  भ्रमण  करने  में  समर्थ  हो  इसके  लिए  कोई  विशेष

 योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन  ):  से

 भारत  सरकार  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  सुविधा
 प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  सेवा  मुहैया-कर्ताओं  को  प्रोत्साहित  करती

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 92.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  नवगठित  झारखंड  राज्य  के

 प्रत्येक  जिले  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  है  ताकि

 राज्य  कृषि  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भ  बन

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  फल  उत्पादन  बढ़ाने

 हेतु  कोई  विशिष्ट  योजना  शुरू  करने  का

 यदि  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  और

 कृषि  वैज्ञानिक  नियुक्त  किए  जाते  हैं  तो  क्या  झारखंड  राज्य  में  प्रचुर
 मात्रा  में  सभी  प्रकार  के  फलों  की  खेती  की  जा  सकती

 यदि  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कुछ  सकारात्मक  कदम

 उठाए  जाते  हैं  तो  क्या  भारत  प्रमुख  फल  उत्पादक  देश  बन  सकता

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इन्हें

 प्रतियोगी  बनाने  हेतु  इनके  उत्पादन  के  अलावा  फलों  की  गुणवत्ता

 पर  भी  ध्यान  देने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  पहले  ही  पांच  फार्म

 विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  जिन्हें  झारखण्ड  राज्य

 के  पांच  जिलों  में  सामान्य  तौर  पर  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  नाम  से

 जाना  जाता  इसके  अलावा  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  अतिरिक्त

 कार्यों  को  शुरू  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  कृषि  अनुसंधान

 दुमका  को  और  सुदृढ़  किया  गया  परिषद  का  पलामू  जिले  में

 एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इस

 समय  शेष  जिलों  में  और  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 नहीं

 जी  कृषि  विकास  नियोजन  में  राज्य  की  प्रमुखता

 को  फिर  से  स्थापित  करने  हेतु  विकेन्द्रीकण  लाने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  तैयार  बागवानी  संबंधी  योजनाओं  के

 निर्णय  लिया
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 जी

 कटहल  कुछ  प्रमुख  फल  हैं  जो  राज्य  में  सफलतापूर्वक
 उगाये  जा  सकते

 और  भारत  विश्व  में  दूसरा  सबसे  बड़ा  फलों  का

 उत्पादक  प्रत्येक  फल  की  आवश्यकता  के  अनुसार  उनके  कुछ

 गुणों  जैसे  कुल  घुलनशील  ठोस  गूदे  की  मात्रा

 अधिकतम  फल  भार  तथा  न्यूनतम  बीज  भार  प्राप्त

 फलों  को  अधिक  रसदार  बनाने  जैसे  गुणवत्ता  पहलुओं  पर  और

 अधिक  अनुसंधान  प्रयास  किये  जा  रहे

 ककक्कादाभू  बांध

 93.  श्री  रमेश  चेन्नितला

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 सरकार  द्वारा  केरल  केकसारागोड़  जिले  में  कक्कादाभू
 बांध  को  पूरा  करने  हेतु  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 बांध  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 जल  संसाथन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्ववर्ती  ))  1974  में  कक््कादाऊ  बांध  की  विस्तृत
 परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  प्राप्त  हो  चुकी

 1985  में  इसे  राज्य  सरकार  को  वापस  भेज  दिया  गया

 1996  में  परियोजना  प्राधिकारियों  ने  केन्द्रीय  जल  आयोग

 को  सूचित  किया  कि  राज्य  सरकार  ने  यह  परियोजना  वापस  ले  ली
 हा

 जल  राज्य  का  विषय  होने  के  संबंधित  राज्य

 सरकार  सभी  प्रकार  की  सिंचाई  परियोजनाओं/स्कीमों  के  साथ-साथ

 बाढ़  नियंत्रण  तथा  जल  निकास  सस््कीमों  की  वित्तीय
 व्यवस्था  तथा  कार्यान्वयन  आदि  अपने  संसाधनों  से  तथा  अपनी
 प्राथमिकता  के  अनुसार  करने  के  लिए  मूल  रूप  से  उत्तरदायी

 भेसों  की  गस्लों  का  विकास

 क्या  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  अधिक  दुग्ध  देने  वाली  भैसों
 की  नस्लों  का  विकास  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  परिणामस्वरूप  देश  में  दुग्ध  उत्पादन  में  कितनी

 अनुमानित  वृद्धि

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  श्री  हुक्मदेव नारायण  यादव  ):
 जी

 और  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न

 नहीं

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोड्ों  का  कार्य  निष्पादन

 95.  श्री  दिलीप  संघाणी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्य  और  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  के  कार्य

 निष्पादन  की  समीक्षा  किस  वर्ष  की  गई

 कार्य  निष्पादन  की  अगली  समीक्षा  किस  वर्ष  की  जानी

 विश्व  बैंक  के  अंतर्गत  सहायता  प्राप्त  प्रदूषण  नियंत्रण

 परियोजनाओं  को  किन  राज्यों  में  मजबूत  किया  जा  रहा  और

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  को  मजबूत  करने  में

 बार  अब  तक  कितनी  प्रगति

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  (  श्री  बालू  ):  और

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों

 तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  प्रदूषण  नियंत्रण  समितियों  के

 निष्पादन  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  पिछली  समीक्षा

 12.11.2001  को  की  गई  थी  तथा  अगली  समीक्षा  आगामी  वर्ष  में

 की

 और  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  प्रदूषण  नियंत्रण

 परियोजना  के  तहत  तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश

 राज्यों  के  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  को  प्रयोगशाला  संबंधी  बुनियादी
 प्रयोगशाला  उपकरणों  तथा  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देने  के

 लिहाज  से  सुदृढ़  बनाया  गया  था  ताकि  वे  अपना  कार्य  और  अधिक

 प्रभावी  ढंग  से  कर

 वर्तमान  राहत  संहिता  में  संशोधन

 96.  श्री  प्रभात  सामन्तराय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
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 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  वर्तमान  राहत  संहिता  में

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  प्रस्ताव  की  जांच  की

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  गारायण  यादव  ):

 से  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  लोगों  को  राहत

 प्रदान  करना  प्रमुखतया  राण्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  केन्द्र

 सरकार  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  पूरा  करती  राज्य  सरकारों

 ने  राहत  प्रबंधन  के  लिये  अपने  निजी  राहत  कोड  और  मैनुअल
 तैयार  किये  राज्य  राहत  कोड  में  किसी  भी  संशोधन  के  लिये

 केन्द्र  सरकार  के  अनुमोदन  की  आवश्यकता  नहीं

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  और

 अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  पद

 97.  मन्दा  जगन्नाथ  :  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  36012,

 2/96-  स्थापना  दिनांक  2  1997  के  व्याख्यात्मक

 टिप्पण  पैरा  11  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लोग  जो  योग्यता  के  आधार  पर  चयनित

 हुए  उन्हें  इन  समुदायों  की  रिक्तियों/आरक्षित  पदों  के  कोटे  के

 विरुद्ध  नहीं  दर्शाया

 यदि  तो  विभिन्न  वर्गों  की  सेवाओं  में  योग्यता  के

 आधार  पर  चयनित/भर्ती/पदोन्ननत  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  की  संख्या  कितनी  है

 और  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके

 समुदायों  के  लिए  रिक्तियों/पदों  को  आरक्षित  कोटे  में  नहीं  शामिल

 किया

 क्या  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  के  आवेदकों  जिनकी  के  आधार  पर  चयन

 किया  गया  है  लेकिन  उनके  समुदायों  के  आरक्षित  रिक्तियों/पदों  के

 विरुद्ध  दर्शाया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रथि  शंकर

 प्रसाद
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 कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  के  दिनांक  2.7.1997  के

 में  अन्तर्निषह्ठित  दिशानिर्देशों

 का  कड़ाई  से  पालन  किया  जा  रहा  योग्यता  के  आधार  पर

 चयनित/भर्ती  किए  गए/पदोन्नत  किए  गए  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजाति  तथा  अन्य  पिछड़ा  वर्ग  से  संबंधित  व्यक्तियों

 का  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  को  नामांकन  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण

 विभाग  द्वारा  किया  जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कार्मिक

 तथा  प्रशिक्षण  विभाग  से  प्राप्त  हुए  इस  मंत्रालय  द्वारा

 सूचित  आरक्षित  श्रेणियों  की  रिक्तियों  के  लिए  ही

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  संगठन  जोकि  कोयला  विभाग  के

 अंतर्गत  एक  स्वायत्त  निकाय  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित
 जाति  के  श्रेणी  के  3  व्यक्तियों  को  अनारक्षित  पदों  पर  पदोन्नत

 किया  गया  खान  विभाग  के  दो  अधीनस्थ  कार्यालयों  नामतः

 भारतीय  भूवैज्ञनिक  सर्वेक्षण  तथा  भारतीय  खान  ब्यूरो  के  संबंध  में

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर

 दिया

 प्रश्न  नहीं  उठता

 भविष्य  निधि  में  अंशदान

 क्या  सरकार  का  विचार  6500  रुपये  या  इससे  कम

 मासिक  आय  तक  सभी  कर्मचारियों  के  लिए  भविष्य  निधि  में

 कटौती  अवश्य  करने  का

 यदि  तो  क्या  भविष्य  निधि  में  अंशदान  हेतु  वर्तमान

 वित्तीय  सीमा  5000  रुपये  प्रति  माह

 यदि  तो  वित्तीय  सीमा  बढ़ाने  के  क्या  कारण

 क्या  भविष्य  निधि  के  दायरे  में  और  कर्मचारियों  के  आने

 की  संभावना

 यदि  तो  क्या  भविष्य  निधि  के  दायरे  में  आने  वाले

 कर्मचारियों  की  वर्तमान  संख्या  पूर्व  वृद्धि  दर  के  हिसाब  से  नहीं  बढ़

 रही  और

 यदि  तो  भविष्य  निधि  संख्या  में  इस  स्थिरता  के  क्या

 कारण

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुमि  से

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952

 19  2001  लिखित  172

 के  अंतर्गत  व्याप्ति  की  अधिकतम  सीमा  16.2001  से  5000/-

 से  बढ़ाकर  6500/-  प्रतिमाह  कर  दी  गयी  वित्तीय  सीमा  में

 वृद्धि  का  कारण  भविष्य  निधि  तंत्र  का  विस्तार  करना  तथा  और

 अधिक  पात्र  अंशदाताओं  को  शामिल  करना

 और  वित्तीय  वर्ष  1999-2000  और  2000-2001

 में  सदस्य  संख्या  में  क्रमशः  14.18  लाख  और  17.63  लाख  की

 निवल  वृद्धि  हुई

 प्रश्न  नहीं

 खेतिहर  किसानों  के  आत्महत्या  के  मामले

 99.  श्री  सुधीरन  :

 श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  से  ऐसे  कई  समाचार  आए

 हैं  कि  किसान  आत्महत्या  कर  रहे

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  से  आज  की

 तिथि  तक  राज्य-वार  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए
 हे

 इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कदम

 उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 से  वर्ष  1999-2000  की  अवधि  के  लिए  राज्यों  से

 प्राप्त  रिपो्टों  के  किसानों  द्वारा  आत्महत्याओं  के  मामलों

 की  संख्या  निम्नानुसार

 आन्ध्र  प्रदेश  27

 कर्नाटक  54

 पंजाब  के  लिए  एक  गैर-सरकारी  संगठन  ने  किसानों  द्वारा

 आत्महत्या  के  कथित  मामलों  का  प्रलेखन  यह  मामला  पंजाब

 और  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  विचाराधीन  आत्महत्या

 के  कारण  वैयक्तिक  तौर  पर  भिन्न-भिन्न  होते  हैं  चाहे  उनका

 व्यवसाय  कोई  भी  हो  और  प्रत्येक  ऐसे  मामले  की  उपयुक्त  एजेन्सी

 द्वारा  उसकी  जांच  की  जाती  कर्नाटक  सरकार  ने  ऐसी  दुर्भाग्यपूर्ण
 घटनाओं  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  एक
 समिति  नियुक्त  की  केन्द्र  सरकार  ने  भी  1998  में  एक  अध्ययन

 दल  के  माध्यम  से  मामले  की  जांच  की  थी  जिसने  किसानों  के
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 लाभ  के  प्रावधान  में  सुधार  करने  के  कई  उपाय  सुझाए  इन्हें
 राज्यों  के  ध्यान  में  लाया  गया

 गौ-वध

 100.  श्री  बहादुर  सिंह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  को  पिछले  महीनों  के  दौरान  राजस्थान

 के  विभिन्न  भागों  में  गौ-बध  के  मामले  में  किसी  वृद्धि  का  पता

 चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिलावार  ब्यौरा  क्या

 क्या  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  हेतु  राज्य  में  केन्द्रीय

 दल  भेजा  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए

 जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 से  केन्द्र  सरकार  को  ऐसी  किसी  घटना  की

 जानकारी  नहीं  राज्य  सरकार  ने  भी  राजस्थान  में  गौवध  के

 संबंध  में  केद्र  सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं  दी  यह  मामला

 राजस्थान  बोवाइन  पशु  निषेध  तथा  अस्थायी  वहिर्गमन  या

 निर्यात  1995  की  सीमा  तथा  दायरे  में

 पर्यटन  सुधार  पर  पेसिफिक-एशिया  ट्रेवलल

 एसोसिएशन  की  शिखरवार्ता

 101.  श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :

 श्री  इकआल  अहमद  सरडगी  :

 श्री  बसवराज  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  14  2002  से  दिल्ली  में  तीन  दिवसीय
 पेसिफिक  एशिया  ट्रेवल  एसोसिएशन  की  शिखर-वार्ता  आयोजित

 होने  जा  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  शिखरवार्ता  के  पहले  ही
 पर्यटन  क्षेत्र  में  सुधार  करने  की  योजना  बना  रही

 28  1923  लिखित  174

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 ऐसे  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  पहचाने  गए  क्षेत्रों  का

 ब्यौरा  क्या  और

 किस  सीमा  तक  ये  सुधार  भारत  की  पर्यटन  क्षेत्र  में

 सहायता

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन  ):

 प्रशान््त  एशिया  ट्रेवल  एसोसिएशन  का  वार्षिक  सम्मेलन

 14  अप्रैल  2002  को  दिल्ली  में  आयोजित  किया  जाना

 से  पर्यटन  विभाग  ने  प्रशान्त  एशिया  ट्रैवल

 एसोसिएशन  के  प्रतिनिधियों  के लिए  आवश्यक  प्रबंध  करने

 हेतु  विभिन्न  समितियों  का  गठन  किया  प्रशान्त  एशिया  ट्रैवल

 एसोसिएशन  की  वार्षिक  बैठक  की  मेजबानी  सम्मेलन  में  भाग

 लेने  वाले  शिष्टमंडल  और  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  उद्योग  के  प्रतिनिधियों

 के  मध्य  भारत  के  पर्यटन  आकर्षणों  का  प्रदर्शन  करने  से  पर्यटन

 स्थलों  को  काफी  बढ़ावा  मिलने  की  संभावना

 कृषि  संबंधी  टास्क  फोर्स  समिति

 :  क्या  कुधि  मंत्री  यह 102.  श्री  दागवे  रावसाहेश  पाटील

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  गठित  कृषि  संबंधी  उच्च  स्तरीय  कार्यदल

 समिति  को  भंग  कर  दिया

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण
 1

 क्या  सरकार  किसी  नई  कार्य  दल  समिति  के  गठन  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  समिति  द्वारा  उपलब्ध  करायी  गई

 सूचना/कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्ध  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  मारायण  यादव  ):

 एक  उच्च  स्तरीय  कृषि  विषयक  कार्य  बल  12

 2000  को  गठित  किया  गया  कृषि  विषयक  कार्य  बल

 को  प्रथमतया  28  2001  तक  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करनी  के  अनुरोध  पर

 कार्यबल  की  अवधि  चार  महीनों  अर्थात्  2001  तथा  इस  निर्देश

 के  साथ  बढ़ा  दी  गई  कि  अन्तिम  रिपोर्ट  बढ़ाई  गई  अवधि  के  अंत
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 अर्थात्  30  2001  तक  प्रस्तुत  की

 के  अनुरोध  पर  की  अवधि  को  एक  बार  फिर  एक

 महीने  तक  बढ़ा  दिया  गया  ताकि  यह  अपनी  रिपोर्ट  2001

 तक  प्रस्तुत  करने  में  सक्षम  हो  की  दो  बार  बढ़ाई

 गई  अवधि  31.7.2001  को  समाप्त  हो  गई  है  और

 ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 प्रश्न  नहीं

 जी

 प्रश्न  नहीं

 विभाग  ने  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  पहले  ही

 बहुत  से  उपाय  किये

 हैदराबाद-शारजाह  के  जीच  इंडियन  एयरलाइंस

 द्वारा  उड़ान  बंद  करना

 103.  श्री  जितेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री

 यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  किः

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  ने

 मस्कट-हैदराबाद  के  बीच  सीधी  उड़ान  बंद  कर  दी

 यदि  तो  इसका  कारण  क्या

 क्या  सरकार  को  इन  उड़ानों  को  बहाल  करने  के  लिए

 आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई

 की  गई

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  इंडियन  एयरलाइंस  1999  से  हैदराबाद-शारजाह

 के  बीच  तथा  1997  से  हैदराबाद-मस्कट  के  बीच  एक

 स्टॉप  सेवा  का  प्रचालन  कर  रही  है  जिसमें  यात्री  विमान  नहीं

 बदलते

 और  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  हैदराबाद-शारजाह

 तथा  हैदराबाद-मस्कट  के  बीच  सीधी  नॉन-स्टाप  सेवा  प्रचालन  करने

 के  बारे  में  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  इंडियन  एयरलाइंस  की

 इस  समय  कम  यातायात  संभाव्यता  की  वजह  से  ये  सेवाएं  प्रचालित

 करने  को  कोई  योजना  नहीं
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 कृषि  उत्पादन  के  लिए  जल  का  समुचित  उपयोग

 104.  श्री  विष्णु  पद  राय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  जल  का

 उपयोग  करने  के  लिए  कोई  उपयुक्त  प्रबंध  नहीं  किया  गया  है

 क्योंकि  कृषि  के  प्रयोजन  से  इस  जल  के  उपयोग  के  लिए  कोई
 सार्थक  व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  हेवलॉक  द्वीप-समूह  के

 राधानगर  में  निर्मित  तटबंध  की  तरह  जल  का  उपयोग

 करने  के  लिए  तटबंध  निर्माण  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  जल  के  इन  स्रोतों  की  पहचान  करने  के

 लिए  कोई  सर्वेक्षण  आयोजित  किया

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 किस  सीमा  तक  वर्ष  2000-2001  की  वार्षिक  योजना
 में  शामिल  नालाओं  पर  तटबंध  का  निर्माण  किए  जाने  की  सँभावना

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  एक  अनुमान  के  अनुसार  अण्डमान  एवं  निकोबार

 द्वीप  समूह  में  उपयोग  योग्य  भूजल  की  क्षमता  15000  हेक्टेयर

 इसमें  से  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  1100  हेक्टेयर
 क्षेत्र  मे ंइसका  उपयोग  किया  जा  चुका

 कृषि  मंत्रालय  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  सहित

 सभी  राज्यों  में  वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय  पनधारा
 विकास  परियोजना  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  इस  स्कीम  के
 अन्तर्गत  वर्षा  जल  संचयन  हेतु  नालों  के  ऊपर  छोटे-छोटे  बांधों  के
 निर्माण  सहित  विभिन्न  पनधारा  विकास  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए
 जा  रहे

 दमदम  हवाई  अड्डा  से  अंतरराष्ट्रीय  उड़ान

 की  कृपा  किः

 क्या  सरकार  की  दमदम  हवाई  अड्डे  से  नई  अंतरराष्ट्रीय

 एयरलाइंस शुरू करने की योजना और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  अभी  तक  कौन-कौन  से

 कदम  उठाए  गए

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  चालू  प्रक्रिया  के  अंग  के  रूप  में  यातायात  मांग  के

 आधार  पर  समय-समय  पर  विभिन्न  हवाई  अड्डों  से  अंतरराष्ट्रीय

 उड़ानों  के  प्रचालन  की  समीक्षा  की  जाती  2000  में

 श्रीलंका  के  साथ  पिछले  आधिकारिक  स्तरीय  विमान  सेवा

 विमर्श  के  श्रीलंका  की  नामित  विमान  कंपनी  को  कोलकाता

 के  लिए  पहुंच  संबंधी  मंजूरी  दे  दी  गई  है  वास्तविक

 प्रचालन  सेवाओं  को  उनके  वाणिज्यिक  विवेक  पर  छोड़  दिया  जाता

 बंगलादेश  ब्रिटिश  डक
 रोयल  जॉर्डियन  रोयल  बह्लुनेई

 सिंगापुर  एयरलाइंस  तथा  थाई  एयरवेज  इस  समय  दमदम

 हवाई  अड्डे  से  इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर  इंडिया  के  अलावा

 अंतरराष्ट्रीय  विमान-सेवाएं  प्रचालित  कर  रही

 समूह  a"  और  a"  सेवाओं  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति

 106.  श्री  सांगतम  :  क्या  सांख्यिकी  और  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  1.1.1998  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्र  सरकार  के

 अंतर्गत  एससी  और  एसटी  का  प्रतिनिधित्व  क्लास  1

 सेवाओं  में  केवल  13.59  प्रतिशत  और

 3.21%)  तथा  क्लास  पर  सेवाओं  में  केवल  14.41%

 और  है  जबकि  उनके  लिए  निर्धारित

 कोटा  22.5%  के  लिए  15%  और  एसटी  के  लिए  7.5%)

 यदि  तो  मंत्रालय  के  अंतर्गत  (1)  क्लास  1

 श्रेणी  तथा  (2)  क्लास  ll  श्रेणी  और  इसके

 समकक्ष  में  कुल  कितने  पद  और

 (1)  सामान्य  (2)  एससी  (3)  एसटी  और  (4)  अन्य

 पिछड़ा  वर्ग  श्रेणियों  में  2  जुलाई  1997  के  डीओपीटी  कार्यालय

 ज्ञापन  के  पैरा  5  में  निहित

 अनुदेशों  के  मद्देनजर  अभिनिर्धारित  उनके  संबंधित  प्रतिशतता  सहित

 ऐसे  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 सांख्यिको  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की  राज्य

 मंत्री  (  श्रीमती  मेनका  गांधी  ):  1.1.1998  तक  सांख्यिकी

 एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  क्लास  1  की
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 सेवाओं  तथा  क्लास  गति  की  सेवाओं  में  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  प्रतिनिधित्व  निम्न  प्रकार

 )-29.70%

 समूह-क  में  पदों  की  कुल

 समूह-ख  में  पदों  की  कुल

 श्रेणीवार  वितरण  तथा  प्रतिशतता

 समूह-क

 सामान्य  एवं  अन्य  पिछड़ा  81.82%

 15.03%

 3.15%

 समूह-ख

 सामान्य  एवं  अन्य  पिछड़ा  70.30%

 22.97%

 673%

 भ्रम  सुधार

 107.  श्री  राजैया  मल्याला  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  2001  के

 स्टेट्समैन  में  जोल्ट  टू  लेबर  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  दूसरे  चरण  के  आर्थिक  सुधारों  को  शुरू
 करने  के  लिए  आवश्यक  श्रम  सुधार  से  संबंधित  मामलों  के  तथ्य

 क्या  और

 इस  संबंध  में  प्रबंधन  को  शक्ति  प्रदान  करने  के  लिए
 संगत  अधिनियमों  के  संशोधन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 जैसा  कि  श्रम  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि

 और  श्रम  कानूनों  को  विद्यमान  स्थिति  और  उभर

 रही  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  बनाने  के  उद्देश्य  से  उनकी

 उन्हें  अद्यतन  किया  जाना  एक  सतत  प्रक्रिया  उभर  रही  वैश्विक

 आर्थिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  विशेष  रूप  से  भारत
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 सरकार  द्वारा  1991  में  नई  आर्थिक  नीति  के  शुभारम्भ  के

 कतिपय  श्रम  विधानों  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  महसूस  की

 गयी  है  ताकि  उन्हें  वैश्विक  प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 घरेलू  उद्योग  को  एक  स्तरीय  कार्य  क्षेत्र  प्रदान  करने  वाला  बाजार

 उन्मुख  अर्थव्यवस्था  के  अनुरूप  बनाया  जा  सरकार  ने

 15.10.1999  को  द्वितीय  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  भी  गठित  किया

 आयोग  अन्य  बातों  के  तेजी  से  हो  रहे  प्रौद्योगिकीय

 अर्थव्यवस्था  के  व्यापार  एवं  उद्योग  के

 अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  पर  जोर  जैसे  ठभर  रहे  आर्थिक

 माहौल  तथा  विद्यमान  श्रम  कानूनों  को  भावी  श्रम  बाजार  की

 जरूरतों  और  मांगों  के  अनुरूप  बनाने  की  आवश्यकता  पर  भी

 विचार  आयोग  की  रिपोर्ट  15.2.2002  तक  आने  की  संभावना

 छोटे  और  मंझोले  हवाई  अड्डों  का  विकास

 108.  श्री  ब्रहानैया  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  जबलपुर  जैसे  छोटे  और

 मंझोले  हवाई  अड्डों  के  विकास  की  घोषणा  की

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये

 यदि  तो  क्या  अधिक  संभावनाओं  वाले  हवाई  अड्डों
 को  विकास  निधि  नहीं  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  मंझोले  आकार  के  शहरों  की  आवश्यकताओं

 को  पूरा  कर  रहे  हवाई  अड्डों  के  विकास  की  पारदर्शी  और  स्पष्ट

 नीति  निर्माण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 से  यातायात  जनता  की  एयरलाइनों  द्वारा  उनके

 वाणिज्यिक  व्यवहार्यता  और  फंड  की  उपलब्धता  के  आधार  पर

 अनुभव  की  गई  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  एयरपोट्टों  का  विकास

 किया  जाता  जबलपुर  एयरपोर्ट  पर  तदनुसार  विकास  कार्य  किया

 जा  रहा
 है

 भविष्य  निधि  के  लम्बित  मामले

 109.  श्री  कृष्णास्वामी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भविष्य  निधि  के  भुगतान  संबंधी  कई  मामले  लंबित
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 यदि  तो  राज्यवार-विशेषकर  तमिलनाडु  में  आज  की

 स्थिति  के  अनुसार  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी

 उनके  लंबित  होने  के  कारण  क्या  और

 इन  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कौन-कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  से

 लम्बित  भविष्य  निधि  दावों  के  बारे  में  30.9.2001  के

 अनुसार  क्षेत्र-वार  स्थिति  दशनि  वाला  विवरण  संलग्न  हर  तरह

 से  पूर्ण  भविष्य  निधि  दाबों  का  संबंधित  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 कार्यालय  में  प्राप्ति  की  तिथि  से  30  दिनों  के  भीतर  निपटान  किया

 जाना  अपेक्षित  कभी-कभी  अपूर्ण  आवेदन  उत्तराधिकार

 प्रमाण-पत्र  फोटोग्राफ  आदि  के  न  होने  के  कारण  भविष्य  निधि

 दावों  के  निपटान  में  विलम्ब  होता  भविष्य  निधि  दावों  के  त्वरित

 निपटान  के  लिए  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  एक  कम्प्यूटरीकृत
 कार्यक्रम  चलाया  गया  दावों  के  त्वरित  निपटान  को

 सहज  बनाने  के  लिए  प्रक्रियाओं  और  नियमों  की  समीक्षा  की  गई

 है  और  उन्हें  सरल  बनाया  गया  लोक  शिकायत  तंत्र  को  सुदृढ़
 बनाया  गया  है  और  उसे  कम्प्यूटरीकृत  किया  गया  दावों

 के  निपटान  में  बदनीयति  से  किए  जाने  वाले  विलम्ब  पर  नियंत्रण

 लगाने  और  उसे  रोकने  के  लिए  सतर्कता  तंत्र  को  मजबूत  और

 सक्रिय  भी  बनाया  गया  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अंशदाताओं  की

 शिकायतों  का  स्थल-पर  समाधान  करने  के  लिए  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  कार्यालयों  में  लोक  अदालतें  आयोजित  की  जा  रही

 अंशदाताओं  को  अद्यतन  सूचना  उपलब्ध  करने  के  लिए  सहायता

 केन्द्रों  की  स्थापना  भी  की  गई

 विवरण



 ।8।  प्रश्नों  के

 त  2

 हिमाचल  प्रदेश  567

 हरियाणा  4,679

 झारखंड  655

 कर्नाटक  15,886

 केरल  6,195

 महाराष्ट्र  28,937

 मध्य  प्रदेश  94

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  610

 उड़ीसा  1,876

 पंजाब  4,411

 राजस्थान  2,702

 तमिलनाडु  16,314

 उत्तर  प्रदेश  7,535

 पश्चिम  बंगाल  4,491

 कुल  1,16,273

 भारतीय  हवाई  अड्डों  पर  उतरने  वाली

 विदेशी  एयरलाइन

 110.  श्री  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विदेशी  एयरलाइनों  को  भारतीय  हवाई  अड्डों  पर

 उतरने  की  अनुमति  दी  जा  रही

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  अनुमति  दी  गई  एयरलाइनों

 और  हवाई  अड्डों  की  संख्या  कितनी

 क्या  ऐसी  अनुमति  के  लिए  और  एयरलाइन  सरकार  से

 संपर्क  कर  रहे  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहमवाज
 और  पिछले  एक  वर्ष  के  ओमान  एयर  तथा  सिल्क
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 एयर  को  कोचीन  के  लिए  विमान  सेवाएं  प्रचालित  करने  की

 अनुमति  दे  दी  गई  है  जबकि  लुफ्थांसा  और  कैथे  पैसिफिक  को

 बंगलौर  से  जोड़ने  की  इजाजत  दे  दी  गई  इसके

 हैदराबाद  को  भी  अमीरात  एयरलाइंस  के  लिए  एक  अतिरिक्त

 अवतरण-स्थल  के  बतौर  मंजूरी  दे  दी  गई

 और  चालू  प्रक्रिया  के  अंग  के  रूप  में  यातायात

 मांग  के  आधार  पर  समय-समय  पर  विभिन्न  हवाई  अड्डों  से

 अतिरिक्त  उड़ानें  प्रचालित  करने  हेतु  अनुमति  प्राप्त  विदेशी  एयरलाइनों
 की  समीक्षा  की  जाती

 बीसीसीएल  और  ईसीएल
 का  कार्यकरण

 111.  श्री  निखिल  कुमार  क्या  कोयला  और  खान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सेन्ट्रल  कोलफील्दड्स  लिमिटेड  भारत

 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  और  ईस्टर्न  कोलफील्द्स
 लिमिटेड  की  हालत  बहुत  दयनीय

 यदि  तो  इसके  लिए  कौन  से  तत्व  जिम्मेदार
 और

 उनकी  दशा  और  कार्यकरण  में  सुधार  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कौन  से  कदम  उठाए  गए

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  )  से  भारत  कोकिंग  कोल

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  तथा  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स
 कोल  इंडिया  की  तीन  सहायक  कम्पनियां  हैं

 जो  लगातार  घाटे  में  चल  रही  इन  कम्पनियों  का  मामला  इनके

 निवल-मूल्य  के  अत्यधिक  क्षय  के  रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनियां

 अधिनियम  1985  के  अंतर्गत  औद्योगिक  तथा

 वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  को  भेजा  गया

 बीसीसीएल  तथा  सीसीएल  में  घाटे  के  मुख्य  कारण

 (1)  अधिक  संख्या  में  भूमिगत  खानों  का  विद्यमान  जो

 व्यवहार्य  प्रचालन  के  लिए  अब  सक्षम  नहीं  (2)  मजदूरी  में

 उत्तरोत्तर  युद्धियों  की  तुलना  में  भूमिगत  खानों  के  लिए  निम्न

 उत्पादकता  (3)  फालतू  श्रम  शक्ति  (4)  प्रतिकूल  भू-खनन  स्थितियां

 तथा  (5)  भूमि  अधिग्रहण  तथा  भू-बंचितों  के  पुनर्वास  की  समस्या

 से  कुछ  बड़ी  कोयला  खानों  से  उत्पादन  प्रभावित  होता
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 कोल  इंडिया  की  पूंजीगत  पुनस॑रचना  के  लिए

 1996  में  सरकार  द्वारा  एक  पैकेज  अनुमोदित  किया  गया

 जिससे  2,228.57  करोड़  रुपये  की  कोल  इंडिया  की  बहुत
 पहले  की  देनदारियों  आंशिक  रूप  से  तरजीही  इक्विटी  में

 तबदील  करके  तथा  आंशिक  रूप  से  पुनर्भुगतान  और  ब्याज  राशि

 पर  अस्थायी  निलंबन  आदेश  द्वारा  ब्याज  की  बकाया  राशि  को  माफ

 करके  ध्यान  में  रखा  ये  घाटे  पर  चल  रही  कंपनियों

 जैसे  ईसीएल  तथा  बीसीसीएल  को  हस्तान्तरित  कर  दिए  गए

 इसके  घाटा  उठाने  बाली  ईसीएल  तथा  बीसीसीएल  कंपनियों

 के  कार्य-निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  कोल  इंडिया  ने  अपनी

 सहायक  कंपनियों  के  इक्विटी  तथा  ऋण  ढांचे  की  आंतरिक  पुनर्सरचना
 जिसके  द्वारा  ईसीएल  के  994  करोड़  रुपये  तथा  बीसीसीएल

 के  1180.70  करोड़  रुपये  के  कर्जों  को  इक्थिटी  में  परिवर्तित  कर

 दिया  गया

 35 डर

 घाटे  को  रोकने  तथा  कोयला  खानों  को  लाभप्रद  बनाने  के

 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये

 (1)  जहां  कहीं  व्यवहार्य  हो  भूमिगत  खानों  को  ओपन  कास्ट

 खानों  में  परिवर्तन

 (2)  तथा  सतत  खनिजों  को  लगाकर

 जहां  कहीं  सम्भाव्य  हो  भूमिगत  खानों  का  यंत्रीकरण

 (3)  श्रम  शक्ति  को  कम  करने  के  लिए  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति

 योजना  को  प्रोत्साहित  करना  तथा  यन्त्रीकरण  करने  को

 सुकर

 (4)  निकट  तथा  प्रोत्साहनों  द्वारा  उच्च  उत्पादकता

 को  प्राप्त  करने  के  लिए  वर्तमान  संसाधनों  का  प्रभावशाली

 उपयोग

 (5)  सभी  खानों  में  कोयले  की  गुणवत्ता  सुधार  अभियान

 घटिया  बीजों  का  प्रयोग 4

 112.  श्री

 श्री  चन्द्र  भूषण

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  बीजों  पर  विधान  लाने  का  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  उद्देश्य

 कि
 ।

 क्या

 सरकार  द्वारा  उत्पादन  बढ़ाने  और  गुणवत्ता  वाले  बीजों

 को  उपलब्ध  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 बीज  व्यापार  के  संबंध  में  भारतीय  किसानों  के  हितों  की

 रक्षा  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 उन  किसानों  के  सुरक्षोपाय  के  लिए  उठाए  गए  कदमों

 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  जो  संबंधित  बीज  कम्पनियों  द्वारा

 आपूर्ति  किए  गए  घटिया  बीजों  के  उपयोग  के  कारण  अपनी  फसल

 गंवा  चुके

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 भारत  सरकार  मौजूदा  बीज  1966  को  प्रतिस्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  करती

 प्रस्तावित  बीज  अधिनियम  की  प्रमुख  विशेषतायें  और

 इसके  उद्देश्य  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित

 और  भारत  अन्य  बातों  के

 गुणवत्ता  वाले  बीजों  के  उत्पादन  और  उपलब्धता  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  निम्नलिखित  स्कीमें  चला  रही

 1.  बीजों  पर  परिवहन

 2.  बीज  फसल  बीमा  संबंधी  मार्गदर्शी

 3.  बीज  बैंक  की

 4.  बीज  संबंधी  गुणवत्ता  नियंत्रण

 इसके  राज्यों  को  बीज  1966  और  बीज

 1983  के  प्रावधानों  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू
 करने  की  सलाह  दी  गई  बीज  व्यापार  के  संबंध  में  भारतीय

 किसानों  के  हितों  की  और  अधिक  सुरक्षा  करने  के  लिए  संशोधित

 बीज  अधिनियम  में  उचित  प्रावधान  शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 राज्य  सरकारों  से  जानकारी  मंगाई  जा  रही

 विवरण

 प्रस्तावित  संशोधित  बीज  अधिनियम  की  मुख्य

 -  केन्द्रीय  बीज  समिति  तथा  केन्द्रीय  बीज  प्रमाणन  बोर्ड
 की  जगह  राष्ट्रीय  बीज  बोर्ड  की  स्थापना  का  प्रस्ताव
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 केन्द्र  सरकार  केन्द्रीय  बीज  जांच  प्रयोगशाला

 की  स्थापना  कर  सकती  है  या  कार्य

 हेतु  किसी  बीज  प्रयोगशाला  को  केन्द्रीय  बीज  जांच

 प्रयोगशाला  घोषित  कर  सकती

 बुवाई  और  रोपण  हेतु  किसी  भी  प्रकार  या  किस्म  के

 बीज  देश  में  तभी  बेचे  जाएंगे  जब  उक्त  प्रकार  या

 किस्म  निर्धारित  मानदंड  के  अनुसार  राष्ट्रीय  बीज  बोर्ड

 द्वारा  पंजीकृत  कर  ली  गई

 न्यूनतम  3  मौसमों  की  अवधि  या  अन्यथा  वर्णित  के

 लिए  जोत  एवं  उपयोग  हेतु  मूल्य  निर्धारण  के  वास्ते

 बहु-अवस्थिति  जांच  के  आधार  पर  नई  किस्मों  का

 पंजीकरण  किया

 बोर्ड  पंजीकरण  के  उद्देश्य  से  जोत  एवं  उपयोग  हेतु

 मूल्य  जांच  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  के  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  और  निजी

 संगठनों  को  प्रत्यायित

 -  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  पंजीकृत  किस्मों  का  एक

 राष्ट्रीय  रजिस्टर  राष्ट्रीय  बीज  बोर्ड  द्वारा  रखा

 लोक  आदेश  या  लोक  नैतिकता  की  रक्षा  या

 पशु  और  पादप  जीवन  एवं  स्वास्थ्य  या  पर्यावरण  पर

 इसके  गंभीर  खतरनाक  प्रभाव  को  रोकने  हेतु  सरकार

 को  यह  अधिकार  होगा  कि  कुछ  प्रकार  या  किस्म  को

 पंजीकरण  से  बाहर  कर

 राष्ट्रीय  बीज  बोर्ड  किसी  भी  पंजीकृत  प्रकार  या  किस्म

 के  बीज  के  संबंध  में  आनुवांशिकी  और  भौतिक

 शुद्धता  पर  न्यूनतम  मानक  निर्धारित

 बीज  प्रेषण  के  चिहन  या  लेबल  पर  यह  इंगित  होगा

 कि  इस  प्रकार  का  बीज  यथानिर्दिष्ट  न्यूनतम  मानकों

 को  पूरा  करता

 पंजीकरण  एक  निश्चित  अवधि  के  लिए

 राष्ट्रीय  बीज  बोर्ड  को  पहले  दिये  गये  पंजीकरण  को

 रह  करने  का  अधिकार

 बीजों  की  बिक्री  के  विनियमन  हेतु  कोई  भी  व्यक्ति  या

 डीलर  को  किसी  ऐसे  भी  बीज  की  बिक्री  या  आपूर्ति
 के  व्यापार  की  अनुमति  नहीं  दी  जो  पंजीकृत
 प्रकार/किस्म  का  नाम

 प्रत्येक  डीलर  अपेक्षित  रिकार्ड  रखेगा  तथा  बिक्री  के

 विवरण  की  आवधिक  विवरणी  जमा
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 अगर  यह  लोक  हित  के  लिए  जरूरी  समझा  जाता

 राष्ट्रीय  बीज  बोर्ड  डीलर  को  एक  निर्धारित  तरीके  से

 बीज  के  बिक्री  या  वितरण  का  निर्देश  दे  सकता

 सभी  डीलरों  को  बीज  बिक्री  के  व्यवसाय  के  संबंध  में

 विशिष्ट  प्रक्रिया  को  अपनाना  किसानों  को  अपनी

 खेतों  के  बीज  और  पौध  सामग्री  के  किसी  प्रकार  या

 किस्म  को  व्यवहार  आदान-प्रदान

 भागीदारी  या  बेचने  के  लिए  पंजीकृत  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  राज्य  सरकार  या  राष्ट्रीय  बीज

 राज्य  सरकार  की  सलाह  से  बीज  के  प्रमाणन  से

 संबंधित  कार्य  हेतु  राज्य  के  लिए  एक  या  अधिक

 प्रमाणन  अभिकरणों  की  स्थापना

 राष्ट्रीय  बीज  बोर्ड  या  राज्य  सरकार  बोर्ड  द्वारा  निर्धारित

 प्रक्रिया  की  पूर्ति  पर  स्व-प्रमाणन  सहित  प्रमाणन  का

 कार्य  करने  हेतु  व्यक्तियों  या  संगठनों  को  प्रत्यायित

 प्रमाण  पत्र  के  बीज  निरीक्षकों

 तथा  बीज  विश्लेषकों  इत्यादि  को  पदनामित  करने  हेतु

 उपयुक्त  प्रावधान

 बीजों  के  निर्यात  एवं  आयात  पर  नियंत्रण  उचित

 प्रावधान  बनाएं  गए  हैं  जो  फल  एवं  बीज

 में  आयात  का  1989  के  प्रावधानों

 के  समतुल्य

 बिक्री  के  लिए  बीज  के  आयात  की  अनुमति  केवल

 पंजीकृत  किस्मों  के  लिए  दी  ऐसी  किस्मों  का

 पंजीकरण  भारत  में  न्यूनतम  3  मौसम  अवधि  के  लिए

 किए  गए  परीक्षण  के  आधार  पर  किया

 एक  अपंजीकृत  किस्म  को  मूल  देश  में  एक  मौसम  की

 जांच  के  आंकड़े  के  आधार  पर  अनुसंधान  तथा  जांच

 हेतु  सीमित  मात्रा  में आयात  की  अनुमति  दी  जा  सकती

 कोई  व्यक्ति  जो  बीज  या  पौध  सामग्री  के  आयात  का

 इच्छुक  उन्हें  यह  घोषित  करना  होगा  कि  इस
 प्रकार  की  सामग्री  पर  आनुवांशिक  उत्क्रमण  या

 आनुवबंशिकी  व्यवहार  प्रतिबंध  तकनीकी  का  उत्पाद  है

 या  नहीं  जैसा  भी  मामला

 बीज  1966  के  वर्तमान  प्रावधानों  की

 तुलना  में  दंड  संबंधी  प्रावधान  ज्यादा  कठोर  बनाए  गए

 हु
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 मध्य  प्रदेश  में  बीना  मदी  परियोजमा

 113,  श्री  बीरेन्द्र  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  बीना  नदी  परियोजना  किस  तारीख  को

 शुरू  की  गई

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  तथा  सरकार

 द्वारा  अब  तक  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई

 अब  तक  इस  परियोजना  की  प्रगति  क्या  और

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चखक्रवती  ):  से  बीना  परिसर  परियोजना  की  मोटे  तौर

 पर  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  1987  में  जांच  की  गई  थी  और

 प्रारंभिक  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  भेजी  गई  राज्य  सरकार

 ने  वर्ष  1992  में  202  करोड़  रुपये  की  लागत  से  संशोधित  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  कर  दिया  इसकी  संवीक्षा  कर  ली  गई  थी  और

 1993  में  राज्य  सरकार  से  संशोधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 अनुरोध  किया  गया  यह  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 किसी  परियोजना  का  पूरा  होना  विभिन्न  कारकों  जैसे  इसके

 भूमि  का  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्न  केन्द्रीय

 मूल्यांकन  अभिकरणों  से  स्वीकृति  प्राप्त  भौगोलिक

 स्थितियों  आदि  के  साथ-साथ  परियोजना  से  प्रभावित  परिवारों  के

 लिए  पुनर्वास  उपायों  के  क्रियान्वयन  पर  निर्भर  करता  इसमें

 राज्य  सरकारों  द्वारा  अलग-अलग  परियोजनाओं  को  आवंटित  निधियों

 का  भी  उतना  ही  महत्व

 ई.एस.आई../ई.पी.एफ.  की  कवरेज

 114.  श्री  चन्द्र  भूषण  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  कर्मचारी  राज्य  बीमा  की

 कवरेज  वर्तमान  के  86  लाख  से  ढाई  करोड़  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 को  2.6  करोड़  से  पांच  करोड़  बढ़ाने  पर  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए
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 क्या  भवन  और  अन्य  निर्माण  संबंधी  कामगार

 1996  के  अंतर्गत  कल्याण  कोष  बनाने  के  लिए  दिशा-निर्देश  बनाने

 हेतु  राण्यों  के  अनुरोध  के  बावजूद  अभी  तक  केबल  तीन-चार

 राज्यों  ने  अनुपालन  किया  और

 यदि  तो  उक्त  दिशा-निर्देश  बनाने  के  लिए  अन्य

 राज्य  सरकारों  पर  दबाव  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम

 उठाये  गये

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि  और

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  और  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 योजना  के  अंतर्गत  कवरेज  में  वृद्धि  एक  सतत्  प्रक्रिया

 और  भवन  एवं  अन्य  निर्माण  कर्मकार

 का  विनियमन  एवं  सेवा  1996  के  राण्पों

 द्वारा  राज्य  नियम  राज्य  सलाहकार  समितियां  तथा  राज्य

 भवन  एवं  अन्य  निर्माण  कर्मकार  कल्याण  बोर्ड  गठित  किया  जाना

 अपेक्षित  केरल  और  असम  सरकार  ने  कल्याण  बोर्डों  के  अंतर्गत

 कल्याण  निधियों  की  स्थापना  कर  ली  है  जबकि  मध्य  आंध्र

 उत्तर  दिल्ली  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य

 सरकारों  ने  उक्त  अधिनियम  के  कार्यान्बयन  हेतु  आवश्यक  आध्षरभूत
 कार्य  पूरा  करने  संबंधी  अधिकांश  कार्यकलाप  पूरे  कर  लिये

 अन्य  राज्यों  को  उक्त  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  संबंधी  अपेक्षित

 प्रक्रिया  पूरी  करने  की  सलाह  दी  गयी

 बाघ  परियोजना  का  विस्तार

 115,  श्री  |

 श्री  कोलूर

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  नागरहोल  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय
 पार्क  के  लिए  बाघ  परियोजना  के  विस्तार  हेतु  कर्नाटक  सरकार  के
 प्रस्ताव  को  अनुमोदित  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  बाघ  परियोजना  के  लिए
 पार्क  में  भूमि  विअधिसूचित  करने  के  लिए  अधिसूचना  जारी  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  नगरहाल  पार्क  में  आश्रम  स्थल

 विकसित  करने  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदान  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 और
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 यदि  तो  2001-02  के  दौरान  उसके  लिए  स्वीकृत
 किये  जाने  वाली  प्रस्तावित  राशि  कितनी

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  (  श्री

 प्रश्न  नहीं  उठता

 और  वर्ष  2001-2002  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने
 विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  भारतीय  पारिविकास  परियोजना  के  अंतर्गत

 नागरहोल  राष्ट्रीय  पार्क  को  473.90  लाख  रुपए  की  धनराशि  दी  है

 जिसमें  से  लगभग  87.00  लाख  रुपए  पारिप्रणाली/बास  स्थलों  के

 पुनरुद्धार  के  लिए

 नदियों  की  सफाई

 116.  श्री  रखि  प्रकाश  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  गोमती  और  घाघरा  नदी  में  प्रदूषण
 के  कारण  गंदगी  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  से  इस

 संबंध  में  अधिकतम  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इसे  रोकने  हेतु  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 कौन  से  व्यापक  कदम  उठाए  गए

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  (  श्री  और

 गोमती  और  घाघरा  नदियों  में  प्रदूषण  अशोधित

 या  आंशिक  शोधित  घरेलू  एवं  औद्योगिक  बहिस्नावों  के  निस्तारण

 के  कारण  हुआ  जिन  राज्यों  में  से  यह  नदियां  बहती

 उन  राज्यों  ने  प्रदूषण  उपशमन  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं  जिन  पर

 दोष  और  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  बिचार  किया  जाता

 राष्ट्रीय  नदी  संरक्षण  योजना  के  अंतर्गत  सरकार  द्वारा  इन

 नदियों  में  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  प्रदूषण  उपशमन  की  निम्न  स्कीमें

 आरम्भ  की  गई

 -  खुले  नालों  से  इन  नदियों  में  जाने  वाले  आशोधित
 मलजल  को  रोककर  शोधन  हेतु  दिशा  परिवर्तन

 28  1923

 -  नदी  किनारों  पर  खुले  में  शौच  को  रोकने  के  लिए  कम

 लागत  के  शौचालयों  का

 -  काष्ठ  के  प्रयोग  के  संरक्षण  और  शवदाह  घाटों  पर  लाए

 गए  शवों  के  उपयुक्त  दाह  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 काष्ठ  आधारित  उन्नत

 -  स्नान  घाटों  को  सुधार  सहित  नदी  तटाग्र  विकास

 औद्योगिक  प्रदूषण  का  नियंत्रण  एवं  निगरानी  मौजूदा  पर्यावरणीय

 कानूनों  के  अंतर्गत  की  जाती

 विद्यालय  स्तर  पर  कृषि  विषय  अनिवार्स  करना

 117.  श्री  हरीभाऊ  शंकर

 कुमारी  भावना  पुंडलिकराव

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  पर  भारतीय  अर्थव्यवस्था

 की  निर्भरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विद्यालय  स्तर  पर  कृषि  को

 अनिवार्य  विषय  बनाने  का

 यदि  तो  इस  कार्य  को  कब  तक  कर  लिए  जाने

 की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  गारायण  यादव  ):
 जी

 प्रश्न  नहीं

 कृषि  शिक्षा  राज्य  का  विषय  है  तथा  इस  मुददे  पर  राज्य

 सरकार/बोर्ड  द्वारा  कार्रवाई  की  जानी

 नदियों  द्वारा  तथाही

 श्री  बृुज  भूषण  शरण  क्या  जल  संसाधन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  नदियों  द्वारा  मचाई  गई

 तबाही  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कौन  से

 सुधारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती ))

 बाढ़  प्रबंधन  राज्य  का  विषय  होने  के  बाढ़
 नियंत्रण  स्कीमों  की  वित्त  पोषण  और  इनका  क्रियान्वयन

 राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  निजी  संसाधनों  तथा  उनकी  प्राथमिकताओं

 के  अनुसार  किया  जाता  केन्द्र  सरकार  प्रोत्साहनात्मक

 और  संवर्द्धनात्मक  स्वरूप  की  सहायता  प्रदान  करती

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  अधीन  बाढ़  नियंत्रण  आयोग

 ने  उत्तर  प्रदेश  से  होकर  के  बहने  वाली  नदियों  सहित  गंगा  बेसिन

 की  सभी  23  नदी  प्रणालियों  के  बाढ़  प्रबंधन  के  लिए  व्यापक

 योजनाएं  तैयार  की  हैं  और  इन  योजनाओं  में  की  गई  सिफारिशों  पर

 अनुवर्ती  कार्रथाई  करने  के  लिए  इसे  राज्य  सरकारों  को  भेजा  गया

 इन  योजनाओं  में  अल्पकालिक  और  दीर्घकालिक  दोनों  उपायों

 का  सुझाव  दिया  गया

 भारत  सरकार  ने  देश  में  बाढ़  की  समस्या  का  अध्ययन  करने

 के  लिए  कई  विशेषज्ञ  समितियां  गठित  की  वर्ष  1976  में  गठित

 राष्ट्रीय  बाठु  आयोग  ने  विस्तार  से  इस  समस्या  की  जांच  की  और

 वर्ष  1980  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 राष्ट्रीय  बाढह  आयोग  की  सिफारिश  क्रियान्वयन  के  लिए  सभी

 राज्य  सरकारों  को  भेजी  गई  जो  कि  उत्तर  प्रदेश  सहित  देश

 में  बाढ़  प्रबंधन  कार्य  नीति  के  लिए  एक  ढांचा  प्रदान  करती

 इसके  बाढ़  से  संबंधित  क्षेत्र/मंडल  में  विशेष  समस्याओं

 की  जांच  करने  के  लिए  एक  अन्य  बहुत-सी  विशेषज्ञ

 कार्य  बलों  का  गठन  किया  गया  इनकी  सिफारिशें  भी  कार्यान्वयन

 के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  भेजी  गई

 केन्द्र  सरकार  ने  भी  मुख्य  अंतर्राज्यीय  नदियों  पर  159  बाढ़

 पूर्वानुमान  केन्द्र  की  स्थापना  की  है  जो  कि  बाढ़  से  होने  वाली  क्षति

 में  कमी  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्न  राज्यों  में  बाढ़
 से  प्रभावित  क्षेत्रों  को  समय  से  पहले  चेतावनी  देते

 भारत  सरकार  ने  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  में

 गंभीर  कटावरोधी  समस्याओं  की  आकलन  करने  के  लिए

 गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  की  अध्यक्षता  में

 1999  में  एक  केन्द्रीय  दल  का  गठन  किया  इस  दल  ने

 जोखिमपूर्ण  स्थानों/खंडों  की  पहचान  की  और  राज्य  सरकारों  द्वारा

 शीघ्र  कटावरोधी  उपायों  की  सिफारिश  की  इन  गंभीर  खंडों  में

 नदी  कटावरोधी  कार्यों  को  करने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  एक  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  अर्थात  गंगा

 बेसिन  राज्यों  में  गंभीर  कटावरोधी  कार्य  तथा  कोसी  और  गंडक
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 नदियों  के  साथ  लगे  तटबंधों  को  ऊंचा  उठाना  और  सुदृढ़ीकरण
 करना  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  तैयार  कर  दी  गई  है  और  यह

 चलाई  जा  रही  कटावरोधी  कार्यों  को  शुरू  करने  के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  राज्य  को  इस  स्कीम  के  लिए  अग्रिम  रूप  से  अब  तक  8.00

 करोड़  रुपये  की  राशि  जारी  की  गई

 भारत-नेपाल  सीमा  के  आस-पास के  क्षेत्र  में  बाढ़  आप्लावन

 की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  वर्ष  1986  में  भारत  और  नेपाल

 के  बाढ़  आप्लावन  समस्या  संबंधी  स्थायी  समिति  का  गठन

 भी  किया  गया  है  जो  दोनों  देशों  के  बीच  भारत-नेपाल  सीमा  के

 निकट  बाढ़  समस्या  की  देखरेख  करती  अब  इस  समिति

 की  11  बैठकें  हुई  इसमें  भारत  नेपाल  सीमा  के  समीप  बाढ़
 आप्लावन  समस्या  से  संबंधित  विभिन्न  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श

 किया  गया  और  इस  मामले  में  आवश्यक  कार्रवाई  करने  के  लिए

 समय-समय  पर  निर्णय  लिये  गये

 कर्नाटक  द्वारा  दूध  का  निर्यात

 119.  श्रीमती  मार्ग्रेंट  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  कर्नाटक  में  दूध  का  उत्पादन  बहुत  अधिक

 यदि  तो  क्या  कर्नाटक  दूध  संघ  ने  बढ़े

 हुए  दूध  और  उसके  उत्पादों  को  पड़ोसी  देशों  को  निर्यात  करने  के

 लिए  सरकार  से  कहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  भारायण  यादव  )
 कर्नाटक  में  दुग्ध  उत्पादन  अधिक  है

 और  पड़ोसी  देशों  को  अधिशेष  दुग्ध  तथा  दुग्ध
 उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  कर्नाटक  दुग्ध  परिसंघ  ने  भारत  सरकार
 से  कोई  विशिष्ट  अनुरोध  नहीं  किया  इसके  ठदारीकृत
 व्यापार  व्यवस्था  में  दुग्ध  तथा  दुग्ध  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  कोई

 अनुमति  अपेक्षित  नहीं

 )

 वैष्णों  देवी  तक  विमान  सेवा

 120.  भ्री  शिवराज  सिंह  क्या  नागर  विमानम  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः



 193  प्रश्नों  के

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  2001  के

 राष्ट्रीय  सहारा  में  देवी  तक  की  हवाई  सेवा  में

 शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  वैष्णो  देवी  तक  विमान  यात्रा  की  सुविधा  देने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहमवाज

 समाचार  पत्र  में  छपी  शिकायतों  का  जायजा  लिया  जा

 रहा  है  और  इस  संबंध  में  समुचित  कार्रवाई  की

 और  पवन  हंस  हेलीकॉप्टर्स  लिमिटेड

 सांझीछत-कटरा  सेक्टर  पर  दैनिक  15  उड़ानों  के  हिसाब  से  सप्ताह

 में  छह  दिन  हेलीकॉप्टर  सेवा  प्रचालित  करता  आ  रहा  इसके

 जम्मू-सांझीछत-जम्मू  सेक्टर  पर  भी  रोजाना  दो  उड़ानें

 प्रचालित  की  जा  रही

 खनन  और  एसबेस्टस  पर  प्रतिबंध

 121.  श्री  सुबोध  मोहितेः  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  आयात  और

 एसबेस्टस  फाइबरों  और  उत्पादों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 एसबेस्टस  चादरों  और  पाइपों  के  उत्पादन  में  लगी  वृहद
 और  लघु  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या

 इन  यूनिटों  में  रोजगार  में  लगे  लोगों  की  संख्या  क्या

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  अनुसार  कैंसर  से

 बचने  के  लिए  एसबेस्टस  के  संपर्क  का  कोई  सुरक्षित  स्तर  नहीं
 और

 यदि  तो  कर्मचारियों  के  स्वास्थ्य  के  सुरक्षोपाय  के

 लिए  सरकार  द्वारा  कौन  से  उपाय  शुरू  किये  गये
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 पर्यावरण  और  घन  मंत्री  और

 खनन  और  एसबेस्टस  तथा  एसबेस्टस

 आधारित  उत्पादों  का  विनिर्माण  पर्यावरणीय  प्रभाव  मूल्यांकन
 1994  के  उपबंधों  के  अनुसार  विनियमित  किया  जाता

 क्रोसिडोलाइट  को  वाणिज्य  विदेश

 व्यापार  निदेशालय  द्वारा  1994  में  आयात  की  प्रतिबंधित

 सूची  में  रखा  गया  इसके  अपशिष्ट  एसबेस्टस

 एवं  का  आयात  दिनांक  1.10.1998  की  राजपत्रित  अधिसूचना

 द्वारा  प्रतिबंधित  कर  दिया  गया

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  क्राइसोटाइल  एसबेस्टस  के

 लिए  पर्यावरणीय  स्वास्थ्य  मानदण्ड  एच  पर  1996

 में  एक  टास्क  फोर्स  गठित  किया  है  और  इसकी  रिपोर्ट  नामत:ः  आई

 पी  सी  एस  पर्यावरणीय  स्वास्थ्य  मानदण्ड  1998  का  203  में

 प्रकाशित  किया  कैंसरजन  जोखिम  के  लिए  कोई  प्रारंभिक

 अभिनिर्धारण  नहीं  किया  गया

 सरकार  ने  कर्मचारियों  के  स्वास्थ्य  की  सुरक्षा  के  लिए

 विभिन्न  उपाय  किये  हैं  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पर्यावरणीय

 प्रभाव  मूल्यांकन  अधिसूचना  1994  के  अंतर्गत  निर्धारित  उपबंधों

 और  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  निवेश  का  ध्यान  किये  बिना  एसबेस्टस

 आधारित  उद्योगों  एवं  विस्ता//आधुनिकीकरण)  के  लिए  अनिवार्य

 पर्यावरणीय  मंजूरी  लेना  शामिल  मंजूरी  देते  समय  चिकित्सा

 स्वास्थ्य  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  निगरानी  का  कड़ाई  से

 पालन  और  विभिन्न  बी  आई  एस  मानक  निर्धारित  किये  जाते

 इसके  क्राइसोटाइल  एसब्रेस्ट्स  के  लिए  1.0

 सी  सी  की  ग्राह्य  प्रभावन  सीमा  को  सख्त  बनाने  के  लिए  सरकार

 ने  फैक्टरी  अधिनियम  1948  में  2001  में  संशोधन  किया

 सिंचाई  योजनाएं

 122.

 भ्री  कृष्णास्वामी:ः

 क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  कोई  नई  सिंचाई  योजनाएं  शुरू
 करने  पर  विचार  किया

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  लिए

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई
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 जल  संसाभन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  लिजया

 अक्रवर्ती  ))  जल  राज्य  का  विषय  होने  के  सिंचाई

 स्कीमों  की  वित्त  पोषण  तथा  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों

 द्वारा  अपने  स्वयं  के  संसाधनों  तथा  अपनी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार
 किया  जाता  तथापि  परियोजनाओं  का  निर्माण  शुरू  करने  से

 पहले  योजना  आयोग  से  निवेश  स्वीकृति  प्राप्त  करना  अपेक्षित  होता

 लिखित  उत्तर  19%

 विभिन्न  राज्यों  से  तकनीकी-आर्थिक  मूल्यांकन  के

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  नौवीं  योजना  की  नई  परियोजनाओं

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 राज्यों  को  केन्द्रीय  योजना  सहायता  ब्लाक  अनुदानों/ऋणों
 के  रूप  में  दी  जाती  है  और  यह  किसी  स्कीम  अथवा  विकास  के

 क्षेत्र  से  जुड़ी  नहीं  होती

 विवरण

 राज्य  वृहद  मध्यम

 त  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  8  9  3

 अरुणाचल  प्रदेश  -  मन  -

 असम  न्  3  3

 बिहार  2  -  -

 गोवा
 -  -  ।

 गुजरात  2  29  6

 हरियाणा  4  त  ~

 हिमाचल  प्रदेश  -  2  -

 जम्मू  व  कश्मीर  -  11  -

 कर्नाटक  5  8  2

 केरल
 -  -  2

 मध्य  प्रदेश  4  3  -

 महाराष्ट्र  ।  9  -

 मणिपुर
 -  -  -

 मेघालय
 न  -  -

 मिजोरम  -  -  -

 नागालैंड
 -  ।  -

 उड़ीसा  3  3  9

 पंजाब
 -  -  3

 राजस्थान  6  14  1

 सिक्किम
 -  -  _

 तमिलनाडु
 -
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 1  2  3  4

 त्रिपुरा
 -  -  -

 उत्तर  प्रदेश  -  2

 पश्चिम  बंगाल  6  12  3

 संघ  राज्य  क्षेत्र  -  -  -

 कुल  42  105  35

 केला  उत्पादन  के  संबंध  में  तकनीकी

 सहयोग  परियोजना

 123.  जसवंतसिंह
 भ्री  सुरेश  रामराव

 क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  केला  उत्पादन  में  वृद्धि  के  संबंध  में

 तकनीकी  सहयोग  परियोजना  पर  हस्ताक्षर  किए  और
 /

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  गारायण  यादव  ):
 और  भारत  सरकार  ने  231,000  डालर  की

 कुल  लागत  पर  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  साथ  लघु  पैमाने  के

 उत्पादकों  के  लिए  केले  के  उत्पादन  को  सुधारने  की  एक  तकनीकी

 सहयोग  परियोजना  पर  हस्ताक्षर  किए  इस  परियोजना  का  मुख्य

 उद्देश्य  रोगमुक्त  रोपाई  सामग्री  के  लिए  एक  कुशल  प्रणाली  का

 ढांचा  तैयार  करना  तथा  फसल  कटाई  के  बाद  की  प्रबंध

 प्रणाली  द्वारा  छोटे  किसानों  के  केला  उत्पादन  को  बढ़ाना  इस

 परियोजना  की  कुल  अवधि  पन्द्रह  माह  परियोजना  के  अपेक्षित

 निर्गत

 -  केले  की  अधिक  उपज  देने  बाली  तथा  अनुकूलित
 किस्मों  के  स्वच्छ  एवं  उच्च  गुणवत्ता  वाली  ऊतक

 संवर्ध  पौदों  के  स्थानीय  तथा  बाहरी  स्रोतों  से  एक
 आण्विक  भण्डार  की  स्थापना

 -  परिगोजना  वाले  क्षेत्रों  में  केले  की  उच्च  गुणवत्ता  वाली

 रोपण  सामग्रियों  के  प्रवर्धन  और  वितरण  के  लिए  एक
 संस्थापन

 -  ऊतक  संवर्ध  पौदों  की  सार-संभाल  इलिसा  किट

 का  उपयोग  करके  विषाणु  अनुक्रमणिका  रोपाई

 सामग्रियों  का  तीज  बहुगुणन  एवं  अनुकूलन  करने  तथा

 किसानों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  व्यावसायिक/तकनीकी

 स्टॉफ  का  एक  सुप्रशिक्षित  संवर्ग

 -  ठच्च  उत्पादकता  प्राप्त  करमे  के  लिए  केला  उत्पादन  की

 प्रौद्योगिकियों  में  चुनिंदा  किसानों  के  एक  ग्रुप  को  प्रशिक्षित

 किया

 -  फसल  कटाई  के  बाद  की  सार-संभाल  के  लिए  एक

 सुधरा

 तेलुगु  गंगा  और  भ्रीसेलम  परियोजनाओं

 को  बंद  करना

 124.  श्री

 श्री

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्र  सरकार  और  आंध्र  प्रदेश

 सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  के  एक  अनुरोध  पर  नोटिस  जारी

 किया  जिसमें  कृष्णा  नदी  से  अतिरिक्त  पानी  लेने  के  लिए  तेलुगु
 गंगा  और  श्रीसेलम  परियोजनाओं  को  बंद  करने  की  मांग  की  गई

 यदि  तो  क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  कर्नाटक  के  पक्ष

 में  निर्णय  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  मुददे  पर  कोई  अंतिम  निर्णय  लिया

 गया  और

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  से  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कृष्णा  नदी
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 पर  तेलुगु-गंगा  और  श्रीसेलम  बायी  नहर  परियोजनाओं  का

 निर्माण  करने  संबंधी  कर्नाटक  सरकार  का  आवेदन  उच्चतम  न्यायालय

 के  सम्मुख  दो  न्यायधीश  पीठ  की  सुनवाई  के  लिए  8.10.2001  को

 इस  खण्डपीठ  ने  आदेश  दिया  कि  चूंकि  इस  आवेदन  से

 संबंधित  संविधान  पीठ  के  निर्णय  की  व्याख्या  की  जांच  करने  की

 आवश्यकता  है  इसलिए  यह  मामला  संविधानपीठ  के  सामने  रखा

 को  घाटा

 125.  श्री  गुनीपाटी  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  अनुषंगी  कम्पनियों  को

 2000-200  के  दौरान  करोड़ो  रुपये  का  घाटा  हुआ

 पा  पापभप"षफ-ात।तभिफफ/”!>"।'"भ/+"४"+-पह/भफक७/फक
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 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  को  घाटे  की  स्थिति  में

 इसके  अधिकांश  कर्मियों  का  स्थानान्तरण  कर  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  कर्मियों  के  स्थानान्तरण  से  सी.आई.एल
 के  घाटे  पर  कोई  प्रभाव  और

 के  घाटे  को  रोकने  के  लिए  कोई  अन्य

 नीतियां  अपनाई  जा  रही

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ))  और  कोल  इंडिया  तथा  इसकी  सहायक

 कम्पनियों  को  वर्ष  2000-2001  के  दौरान  हुआ  लाभ  (+)  तथा

 (-)  नीचे  दी  गई

 रुपयों

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स

 भारत  कोकिंग  कोल

 (-)  917.19

 (-)  1276.70

 सेंट्रल  कोलफील्ड्स  (-)  792.91  हु

 नार्दन  कोलफील्ड्स  (+)  1025,05

 वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  (+)  28.33

 साउथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  (+)  116.92

 प_हानदी  कोलफील्ड्स  (+)  641.35

 सेंट्रल  माइन  प्लानिंग  एण्ड  डिजाइन  इन्स्टीच्यूट  (-)  3.81

 डी  आई

 कोल  इंडिया  (+)  280.21

 कुल  (-)  898.85

 सहायक  कम्पनियों  से  लाभांश  घटाएं  (-)  515.62

 समग्र  सी.आई.एल
 -  _  =  —  इतर राधा ता  स्स्स्स्स्स्ा  धन

 और  के  कुछ  अधिकारियों  को  वर्ष

 के  सीआईएल  की  सामान्य  स्थानान्तरण  नीति

 के  अंग  के  रूप  में  स्थानान्तरित  किया  गया

 कोल  इंडिया  की  पूंजीगत  पुनरसरचना  के  लिए
 में  सरकार  द्वारा  एक  पैकेज  अनुमोदित  किया  गया

 जिससे  2,228.57  करोड़  रुपये  की  कोल  इंडिया  की  बहुत
 पहले  की  देनदारियों  आंशिक  रूप  से  तरजीही  इक्किटी  में

 तबदील  करके  तथा  आंशिक  रूप  से  पुनर्भुततान  और  ब्याज  राशि

 प्रर  अस्थायी  निलंबन  आदेश  द्वारा  ब्याज  की  बकाया  राशि  को  माफ
 करके  ध्यान  में  रखा  ये  घाटे  पर  चल  रही  कंपनियों
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 जैसे  ईसीएल  तथा  बीसीसीएल  को  हस्तान्तरित  कर  दिए  गए

 इसके  घाटा  उठाने  वाली  ईसीएल  तथा  बीसीसीएल  कंपनियों

 के  कार्य-निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  कोल  इंडिया  ने  अपनी

 सहायक  कंपनियों  के  इक्विटी  तथा  ऋण  ढांचे  की  आंतरिक  पुनसैरचना
 जिसके  द्वारा  ईसोएल  के  994  करोड़  रुपये  तथा  बीसीसीएल

 के  1,180.70  करोड़  रुपए  के  कर्जों  की  इक्बिटी  में  परिवर्तित  कर

 दिया  गया  1982  से  भी  घाटे  में  चल  रही

 कम्पनियों  के  घाटे  को  कोयला  मूल्य  विनियम  लेखा  प्रणाली  के  तन्त्र
 के  माध्यम  से  सहायता  दी  जा  रही  इसे  1997  से  समाप्त  कर फ्

 दिया  गया

 घाटे  को  रोकने  तथा  कोयला  खानों  को  लाभप्रद  बनाने  के

 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये

 (1)  जहां  कहीं  व्यवहार्य  हो  भूमिगत  खानों  को  ओपनकास्ट

 खानों  में  परिवर्तन

 (2)  तथा  सतत  खनिकों  को  लगाकर

 जहां  कहीं  सम्भाव्य  हो  भूमिगत  खानों  का  यन्त्रीकरण

 श्रम  शक्ति  को  कम  करने  के  लिए  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति
 योजना  को  प्रोत्साहित  करना  तथा  यन्त्रीकोीषणण  करने  को

 सुकर

 (३3)

 (4)  निकट  मॉनिटरिंग  तथा  प्रोत्साहनों  द्वारा  उच्च  उत्पादकता

 को  प्राप्त  करने  के  लिए  बर्तमान  संसाधनों  का  प्रभावशाली

 उपयोग

 (5)  सभी  खानों  में  कोयले  की  गुणवत्ता  सुधार  अभियान

 कांगड़ा  और  शिमला  हवाई  अड्डों
 का  विस्तार

 126.  श्री  सुरेश  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कागंडा  और  शिमला  हः

 के  विस्तार  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  और

 »  अड्ड

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विभानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 लिखित  202

 भारतीय  कि्मानपत्तन  प्राधिकरण  ने  अनुमानित  10.34

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  कांगडा  हवाई  अड्डे  पर  रनवे

 टैक्सी  टर्मिनल  कार  सब

 ड्रेमेड  दो  कन्वेयर  बेल्ट  से  संबंधित  निर्माण  कार्य

 तथा  अन्य  विविध  कार्य  को  हाथ  में  लिया  भुंतर  हवाई  अड्डे
 पर  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  नए  टर्मिनल

 टैक्सी  कार  पार्किंग  से  संबंधित  निर्माण  कार्य  हाथ  में  लिया

 है  जिस  पर  अनुमानत  747.03  लाख  रुपए  खर्च  शिमला

 हवाई  अड्डे  पर  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  249.25  लाख

 रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  रनवे  के  विस्तार  तथा  उसके

 पुनर्सतहलेपन  संबंधी  कार्य  को  हाथ  में  ले  लिया

 कृषक  हितों  की  सुरक्षा

 127.  श्री  महबूब  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  साधारण  किसानों  से  भूमि
 पट्टे  पर  ले  रही  हैं  और  सरकार  खास  जमीनों  पर  कब्जा  कर  रही

 हैं  और  बीज  उत्पादन  और  मात्स्यिकी  के

 माध्यम  से  अधिक  लाभ  लेने  हेतु  निवेश  कर  रही  और

 यदि  तो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  इन  गतिविधियों

 से  किसानों  की  रक्षा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  मारायण  यादव  ):
 )  और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 रख  दी तक

 भूजल  का  स्तर

 128.  श्री  मोइनुल  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 देश  में  वर्तमान  भूजल  स्तर  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 सिंचाई  हेतु  भूजल  के  उपयोग  की  राज्यवार  मात्रा  क्या

 है  जिससे  जल  स्तर  में  प्रत्येक  वर्ष  कमी  आ  रही  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने

 का  विचार

 जल  संसाथन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती  ))  और  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  द्वारा  किए  गए
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 दीघविधि  प्रेक्षणों  से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भूजल  के  स्तर  में

 गिरावट  का  पता  चला  विभिन्न  राज्यों  में  स्थित  जिलों  के

 उन  स्थानों  के  जहां  भूजल  स्तर  में  4  मीटर  अधिक

 (1981-2000)  गिराबट  पाई  गई  संलग्न  में  दिये  गये

 देश  में  प्रयोज्य  सिंचाई  सृजित  क्षमता  और  भूजल  से

 प्रयुक्त  क्षमता  की  राज्यवार  स्थिति  को  दशनि  वाला  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया

 जल  राज्य  का  विषय  होने  के  जल  संसाधनों  के

 संवर्धन  संबंधी  स्कीमों  की  वित्त  पोषण  और  उनके

 कार्यान्वयन  का  दायित्य  मुख्य  रूप  से  संबंधित  राज्य  सरकारों  का

 भारत  सरकार  भी  विभिन्न  सस््कीमों  के  तहत  जल  विभाजक
 प्रबंधन  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भण  और  छत  के  वर्षा  जल
 संचयन  के  माध्यम  से  वर्षा  जल  संचयन  को  बढ़ावा  दे  रही

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  जल  संरक्षण  और  भूजल  संसाधनों  के  संवर्धन

 संबंधी  प्रारंभ  किये  गये  विभिन्न  उपायों  का  विवरण  इस  प्रकार

 (1)  भूजल  प्रबंधन  और  विकास  के  विनियमन  और  नियंत्रण
 के  लिए  पर्यावरण  1986  के  तहत

 केन्द्रीय  भू  जल  प्राधिकरण  का

 (2)  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को माडल  विल  परिचालित

 करना  ताकि  वे  भूजल  विकास  के  विनियमन  और  नियंत्रण

 के  लिए  उपयुक्त  कानन  बना

 (3)  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भरण
 संबंधी  मैन्युअल  का  परिचालन  करना  ताकि  वे  भूजल
 स्तरों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्षेत्र

 विशेष  कृत्रिम  पुनर्भरण  स्कीमें  तैयार  करा

 (4)  25.00  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  देश  में
 *'

 भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भरण  संबंधी  केन्द्रीय
 क्षेत्र  स्कीम  का  कार्यान्ववन  कुओं  का  पुनर्भरण
 और  वर्षा  जल  संचयन  इस  स्कीम  का  अभिन्न  अंग

 इस  स्कीम  के  परिणाम  बहुत  उत्साहजनक  पाए  गए

 विवरण  1

 भूजल  स्तर  में  4  मीटर  से  अधिक  गिरावट  वाले  स्थानों  वाले

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र/जिलों  के  नाम  (1981-2000)
 नत++्््तत+त+त्नत््न्ततत्तततत3नत3त8तऋतनलनंनंनन्नन्ुुनुान उंेफ  डी  न

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जिले

 त  2
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 जप

 श्रीकाकु
 पश्चिमी

 बिहार

 छत्तीसगढ़

 पूर्व

 गुजरात

 ह

 बंगलौर

 उत्तर

 पुणे
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 2  1  2

 उड़ीसा  बोलंगीर

 उत्तर  प्रदेश

 ५
 पंजाब

 े  े
 राजस्थान

 पश्चिम  बंगाल

 तमिलनाडु
 ल्

 धरमपुरी
 ट्री

 तॉवलनाईु  का  कुडद
 पु  क्षेत्र  दिल्ली  नजफगढ़  और  शहरी

 पांडिचेरी

 विकाण  II

 भूजल  से  सिंचाई  क्षमता

 (1996-97

 राज्य  प्रयोज्य  सिंचाई  क्षमता  सृजित  क्षमता  प्रयुक्त  क्षमता

 हेक्टेयर  हेक्टेयर  हेक्टेयर

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  3.96008  1.77420  1.73910

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.01800  0.00240  0,00240

 3.  असम  0.90000  0.20680  0.15180

 4.  बिहार  4.94763  4.29180  3.81590

 5  गोवा  0.2928  0.00190  0.00170
 «a

 6.  गुजरात  2.75590  1.77890  1.69370

 7  हरियाणा  1.46170  1.54490  1.49930

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0.6850  0.01570  0.01150

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  0.70795  0.01160  0.01100

 10.  कनटिक  2.57281  0.78010  0.76410
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 1  2  3  4  $

 11...  केरल  0.87925  0.14060  0.12420

 12.  मध्य  प्रदेश  9.73249  1.62290  1.50630

 13.  महाराष्ट्र  3.65197  1.63630  1.58840

 14...  मणिपुर  0.36900  0.00060  0.00050

 1S.  मेघालय  0.06351  0.01020  0.01000

 16.  मिजोरम  आकलित  नहीं

 17...  नागालैण्ड  नगण्य

 18.  उड़ीसा  4.20258  0.71720  0.60070

 19.  पंजाब  2.91715  3.41200  3.35300

 20...  राजस्थान  1.77783  2,04840  2.01250

 21.  सिक्किम  आकलित  नहीं

 22.  तमिलनाडु  2.83205  1.31450  1.31190

 23.  त्रिपुरा  0.08056  0.02120  0.02120

 24...  उत्तर  प्रदेश  16.79896  22.63400  20.35800

 25...  पश्चिम  बंगाल  3.31794  1.85520  2.41310

 कुल  राज्य  64.04514  45.82140  41.99030

 कुल  संघ  राज्य  क्षेत्र  0.00504*  0.06240  0.06180

 कुल  जोड़ ...  कुल  64008  .........  45883880  .......  420520 64.05018  45.88380  42.05210

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 129.  श्री  मोहन  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये

 करेंगे  गये  हैं/उठाये  जा  रहे

 क्या  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  पर  इसकी  शुरुआत  से  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव ):
 लगभग  2195  करोड़  रुपये  की  धनराशि  व्यय  की  गयी  है  लेकिन  भू-संसाधन  विभाग  ने  सूचित  किया  है  कि  सूखा  प्रवण  क्षेत्र

 सूखा  और  पारिस्थितिकीय  स्थितियों  में  कोई  उल्लेखनीय  सुधार  नहीं  कार्यक्रम  के  प्रारंभ  से  2593  करोड़  रुपये  की  एक  धनराशि  जारी

 हुआ  की  जा  चुकी  है  और  जिन  लक्षित  क्षेत्रों  में  यह  कार्यक्रम  कार्यान्वित
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 किया  जा  रहा  है  उनमें  पानी  और  अन्य  सापेक्ष  पारिस्थितिकीय

 कारकों  में  स्पष्ट  सुधार  देखा  गया

 और  उनके  अनुसार  इस  कार्यक्रम  को  और  अधिक

 प्रभावी  बनाने  के  संबंधित  राण्य  अनुसंधान  संस्थानों

 आदि  से  प्राप्त  जानकारी  के  आधार  पर  पनधारा  विकास  के  दिशानिर्देशों

 को  संशोधित  किया  गया

 बीड़ी  कामगारों  हेतु  अस्पताल  और  औषधालय

 130.  श्री  त्रिलोचन  क्या  श्रम  मंत्री  6

 200  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  224  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  बीड़ी  श्रमिकों  की  आवश्यकता  और  उनके  बढ़ते

 रोगों  की  संख्या  के  दृष्टिगत  बीडी  कामगार  कल्याण  कीष  के

 अंतर्गत  स्थापित  अस्पतालों  और  औषधालयों  की  संख्या  अपर्याप्त

 और

 यदि  तो  बीडी  कामगारों  हेतु  अतिरिक्त

 अस्पतालों  को  स्थापित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि  लाल  ):  स्वास्थ्य

 देखरेख  सुविधाओं  का  एक  सतंत्  प्रक्रिया  जो  विशिष्ट

 जरूरतों  तथा  संगठन  में  उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार  शुरू  की

 जाती

 बीड़ी  कामगारों  को  स्वास्थ्य  देखरेख  सुविधाएं  प्रदान

 करने  हेतु  30  बिस्तरों  वाले  तीन  अस्पतालों  के  निर्माण  का  कार्य

 शुरू  किया  गया

 विमानपत्तन  सुरक्षा  में  और  भारतीय  विमानपत्तन

 प्राधिकरण  में  समन्वय  का  अभाव

 131.  श्री  सुल्तान  सललाऊददीन  कया  नागर  विमानन

 मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  2001  के

 टाइम्स  आफ  इंडिया  में  प्रकाशित  समाचार

 इलइक्विप्ड  टू  हैडिल  एयरपोर्ट  सिक्योरिटीਂ  की  तरफ  आकर्षित

 किया  गया

 यदि  तो  क्या  भारतीय  विमानपत्तन  सुरक्षा  के

 संबंध  में  और  के बीच  कोई  समन्वय  नहीं
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 यदि  तो  क्या  विदेश  मंत्रालय  ने  उनके  मंत्रालय  से

 की  बेहतर  सुरक्षा  हेतु  सम्पूर्ण  संचार  तंत्र  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  ने  सुरक्षा  हेतु  आवश्यक

 दूरसंचार  सैट  और  अन्य  उपकरण  खरीदने  के  मामले  को  उनके

 मंत्रालय  के  साथ  उठाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए/उठाये  जा  रहे

 मागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 से  सी  आई  एस  एफ  मुख्यालय  और  एएआई

 मुख्यालय  के  बीच  नियमित  समन्वय  है  तकि  एयरपोर्टों  पर  सी  आई

 एस  एफ  इंडकशन  और  फंक्शनिंग  से  संबंधित  मुद्दों  को हेल  किया

 जा  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  सी  आई  एस  एफ  को  वे

 सभी  तर्कसंगत  सुविधाएं/सहायता  मुहैया  करा  रहा  है  जो  नागर

 विमानन  मंत्रालय  द्वारा  सहमत  गृह  मंत्रालय  के  मानदंडों  के  अनुसार
 छोटे  लांग  रेज  के  हथियारों  तथा  बेस  सेट  समेत  301

 वॉकी-टाकीज  संबंधी  रिक्यूजिशन  दे  दी  गई  है  और  उन्हें  खरीदे

 जाने  संबंधी  कार्रवाई  चल  रही

 रसियाल  खुर्दा  लौतम  जांध

 132.  श्री  सुरेश  रामराव  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  नेपाल  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  उत्तर  प्रदेश  में

 लुम्बिनी  के  निकट  दानव  नदी  पर  बन  रहे  रसियाल  खुर्दा  लौतम

 बांध  के  निर्माण  पर  रोक  लगाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  नेपाल  सरकार  ने  इस  वर्ष  दानव  नदी  पर  बांध
 के  निर्माण  के  परिणामस्वरूप  नेपाल  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  तथाकथित

 जल  आप्लावन  संबंधी  व्यक्त  की

 इस  क्षेत्र  में  बाढ़ों  की  संभावित  समस्या  से  निपटने  के

 लिए  उत्तर  प्रदेश  के  सिद्धार्थ  नगर  जिले  में  लोटन  एवं  रसियावाल
 गांवों  के  बीच  12.5  लम्बे  प्रस्तावित  बांध  के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  2000  में  कार्य  शुरू  किया  इस
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 बांध  की  प्रस्तावित  12.5  की  जिसकी  ऊंचाई  22

 मीटर  में  से लगभग  1.8  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  गया

 नेपाल  की  ओर  अतिरिक्त  जल  इकट्टा  न  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  इस  बांध  में  छः  नियामकों  के  निर्माण  का  भी

 प्रावधान  किया  गया

 यह  मामला  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेजा  गया  है  जिनका

 विचार  है  कि  इन  नियामकों  से  नेपाली  पक्ष  की  आशंका  दूर

 हो  जानी  इस  बीच  भारत  और  नेपाल  के  संबंधित  अधिकारियों

 की  अब  तक  दो  संयुक्त  बैठकें  आयोजित  की  गई  हैं  और  उपयोगी

 तकनीकी  सूचना  का  आदान-प्रदान  किया  गया  यह

 विमर्श  जारी  रखा  जाना  बन्ध  का  निर्माण  10  2000  से

 रोक  दिया  गया

 महाराष्ट्र  में  भूजल  में  क्लोरीन

 133.  श्री  शिवाजी  विद्ठलराव  क्या  जल  संसाधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के  कुछ

 जिलों  में  भूजल  में  भारी  मात्रा  में  क्लोरीन  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक

 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  किया  जा  रहा

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती  ))

 प्रश्न  नहीं

 नर्मदा  योजना  के  साथ  जुड़े  राजस्थान  के  जिले

 134.  श्री  जसवंत  सिंह  क्या  जल  संसाधन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नर्मदा  योजना  से  जोड़े  जा  रहे  राजस्थान  के  जिलों  की

 संख्या  क्या

 क्या  कार्य  के  नियत  समय  पर  समाप्त  होने  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  गंगा  के  अतिरिक्त  जल  को

 राजस्थान  की  दिशा  में  प्रवाहित  करने  संबंधी  कोई  योजना  बनायी

 गयी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  से  राजस्थान  की  नर्मदा  नहर  परियोजना  में

 नर्मदा  जल  विवाद  अधिकरण  द्वारा  राजस्थान  को  आवंटित  0.5

 मिलियन  एकड़  फीट  जल  का  इस्तेमाल  करते  हुए  जालौर  और

 बाड़मेर  के  सूखाग्रस्त  जिलों  में  73157  हेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई

 करने  की  योजना  इस  परियोजना  के  2006  तक  तैयार  हो  जाने

 की  संभावना

 और  (<)  राष्ट्रीय  परिप्रेश्य  योजना  के  अध्ययनों  को

 क्रियान्वित  करने  के  एक  भाग  के  रूप  राष्ट्रीय  जल  विकास

 अभिकरण  ने  सारदा-यमुना  राजस्थान  संपर्क  का  व्यावहारिकता  पूर्व
 अध्ययन  पूरा  कर  लिया  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  द्वारा

 तैयार  किये  गये  व्यावहारिकता  पूर्व  रिपोर्ट  के  राजस्थान  को

 यमुना-राजस्थान  संपर्क  से  2.44  लाख  सिंचाई  लाभ  होने

 की  योजना  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  द्वारा  संपर्क  की

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  और  अन्वेषण

 कार्य  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  और  2007  तक  पूरा  किये  जाने  का

 कार्यक्रम

 बिहार  में  रोजगार  कार्यालय

 135.  श्री  राजो  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 बिहार  में  स्थित  रोजगार  कार्यालयों  का  जिला-वार  ब्यौरा

 क्या  और

 प्रत्येक  रोजगार  कार्यालय  में  अनुसूचित  जाति  एवं

 अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  व्यक्ति  आज  की  तारीख  तक  पंजीकृत

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि  और

 31.12.1999  की  स्थिति  के  अनुसार
 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  अनुसूचित  जाति  एवं

 अनुसूचित  जनजाति  के  रोजगार  चाहने  जिनमें  यह  आवश्यक

 नहीं  कि  सभी  बेरोजगार  सहित  बिहार  के  रोजगार  कार्यालयों

 के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  जिला-वार  सूचना  नहीं

 रखी  जाती
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 क्विरण
 दि  _  है  त  2  3  4

 क्रमांक  रोजगार  31.12.1999  की  31.12.1999

 स्थिति
 रे  ५  के  पटना  26.59

 का  नाम  स्थति  के  की  स्थिति  के  य्र
 6

 शून्य

 अनुसार  अनुसार  23.  पूर्णिया  2.98  0.38

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  ५
 3३  24.  सहरसा  167  0.23
 के  रोजगार  चाहने  जनजाति  के  है  हा

 वाले  रोजगार  चाहने  5.  सीवान  4.18  0.28

 __
 कले

 8)  26...  सीतामढ़ी  6.40  027

 ।  2  3  4  27.  समस्तीपुर  4.16  2.89

 1.  आरा  729  0.50  28...  वैशाली  8.79  0.25

 2.  औरंगाबाद  9.28  0.08
 29...  कहलगांव  5.98  1.96

 3.  बेगुसराय  14.8  0.98  योग  217.79  2728.

 4...  बतिया  431  0.63

 5.  भागलपुर  1547  0:82  भारत  और  चीन  के  जीख  विमान  सेवाएं

 6...  बिहारशरीफ  15-10
 0.02  136.  श्री  विलास  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 7.  छपरा  13.49  024  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 8.  गया  2133  041
 कक

 क्या  भारत  और  चीन  के  सुधरे  संबंधों  के  मद्देनजर
 दोनों  देशों  के  बीच  पर्यटकों  के  आवागमन  में  वृद्धि  हुई

 9...  गोपालगंज  1.04  0.16
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भारते  और  चीन

 10...  कटिहार  629  ध्या  के  बीच  विमान  सेवाएं  प्रारंभ  करने  का  और

 11...  खगरिया  1.78
 030  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 12...  दरभंगा
 1033  038  नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 13...  मधुबनी  3.24  0.04
 से  भारत  तथा  जनवादी  चीन  के  बीच  हाल  ही  में  पर्यटकों

 की  आवाजाही  में  कोई  खास  वृद्धि  नहीं  देखी  गई  अभी  तक
 14...  मधेपुरा  2.37  0.13  भारत  और  चीन  के  बीच  हुए  विमान  सेवा  करार  के  अनुसार  दोनों

 15.  .  मुंगेर  11.18  1.59  देशों

 सेचाएं  पर

 नामित  विमान  कंपनियों  द्वारा  सप्ताह  में  दो  बार  विमान

 सेवाएं  प्रचालित  करने  की  इसकी  वजह  व्यबहार्य
 16.  मोतीहारी  0.39  0.18  यातायात  की  कमी  एअर  इंडिया  की  इस  समय  चीन  के  लिए

 सीधी  विमान  सेवा  शुरू  करने  की  कोई  योजना  नहीं  चीन  की
 17...  मुजप्फरपुर  3.56  0.85

 दा  किसी  भी  विमानकंपनी  ने  भारत  और  जनवादी  चीन  के  बीच

 18.  नवादा  5.05  0.09  प्रचालन  सेवा  शुरू  करने  की  अपनी  योजना  का  संकेत  नहीं  दिया

 है
 19.  पटना  774  3.47

 20.  पटना  एण्ड  171  1.32
 व्यय  सुधार  आयोग

 21...  पटना  नकल  ०.12
 137.  श्री  ब्रह्मानन्द  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  मंत्रालय  में  और  इससे  संबंधित  विभागों  में  अपव्यय

 को  कम  करने  हेतु  सिफारिश  देने  हेतु  उनके  मंत्रालय  में  व्यय  सुधार
 आयोग  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  इसके  कौन-कौन  से  सदस्य

 आयोग  द्वारा  अब  तक  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  उनके  मंत्रालय  या

 विभागों  द्वारा  अभी  क्रियान्वित  की  जानी  है  और  इनके  अब  तक

 क्रियान्वित  नहीं  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इनको  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  चमन

 लाल  गुप्त  ):  जी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने

 किसी  व्यय  सुधार  आयोग  का  गठन  नहीं  किया

 से  प्रश्न  नहीं

 व्यय  सुधार  आयोग

 138.  श्री  अमर  राय  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 *क्या  मंत्रालय  और  इससे  संबंधित  विभागों  में  अपव्यय

 को  कम  करने  हेतु  उनके  मंत्रालय  में  व्यय  सुधार  आयोग  का  गठन

 किया  गया

 यदि  तो  इसका  गठन  संबंधी  ब्यौरा  क्या

 आयोग  द्वारा  अब  तक  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  उनके  मंक्रलय  या

 विभागों  द्वारा  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  की  गई  है  और  इनके  अब

 तक  क्रियान्वित  नहीं  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इनको  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  किसी  प्रकार  के  व्यय  सुधार
 आयोग  का  गठन  नहीं  किया  गया  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 गठित  व्यय  सुधार  आयोग  ने  अपनी  ॥0वीं  रिपोर्ट  के  भाग  4  में
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 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  संबंध  में  सिफारिशें  की  वित्त

 मंत्रालय  द्वारा  गठित  किये  गये  व्यय  सुधार  आयोग  का  गठन  इस

 प्रकार

 (1)  श्री  अध्यक्ष 2

 (2)  श्री  सदस्य

 )  श्री  किरीट  सदस्य

 3 श्री  पदेन  सदस्य

 श  | श्री  नारायण  सदस्य  सचिव

 नागर  विमानन  मंत्रालय  से  संबधित  व्यय  सुधार  आयोग

 की  सिफारिशें  इस  प्रकार

 1.  विमानन  उद्योग  के  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सभी  शक्तियों  और  विनियमों  सहित  नागर  विमानन

 महानिदेशालय  को  नागर  विमानन  प्राधिकरण  में  परिवर्तित

 करने  के  लिए  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए

 और  इसे  शीघ्र  प्रभावी  होना  ऐसा  किये

 नागर  विमानन  महानिदेशालय  पर  होने  वाले  व्यय

 को  पूरा  करने  के  लिए  अनुरूप  वसूली  के  लिए  कार्रवाई

 आरंभ  होनी

 nN  .  नागर  विमानन  महानिदेशालय  और  नागर  विमानन  सुरक्षा

 ब्यूरो  के  संबंध  में  स्टाफ  निरीक्षण  यूनिट  की  सिफारिशों

 पर  कार्यान्वयन  किया  जाना

 3.  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की  सुदृढ़  वित्तीय  स्थिति

 को  ध्यान  में  रखते  सरकारी  बजटीय  सहायता  को

 कम  करने  के  लिए  साध्यता  का  पता  लगाया  जाना

 4.  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  चाहिये

 कि  योजना  आवंटन  का  पूर्ण  उपयोग

 5,  हज  चार्टरों  के  प्रचालन  पर  सब्सिडी  को  समाप्त  करने

 के  लिए  तत्काल  कार्रवाई  की  जानी  इस  संबंध

 में  मोडालिटीज  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  सब्सिडी

 को  वर्तमान  स्तर  तक  बनाए  रखा  जाना

 6.  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  के  प्रबंध  और

 वित्तीय  व्यवस्था  में  निजी  भागीदारी  की  साध्यता  का

 पता  लगाया  जाना  यदि  ये  प्रयास  सफल  नहीं
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 तो  अकादमी  को  14.2003  तक  बंद  कर  दिया

 जाना

 7.  नागर  विमानन  सुरक्षा  ब्यूरो  को  बम्थ  खोजी  और  निपटान

 और  श्वान  दस्ते  जैसे  कार्यकारी  कार्यकलापों  में  नहीं

 लगाया  जाना  इन  कार्यों  को  सी  आई  एस

 राज्य  पुलिस  आदि  जैसी  अन्य  एजेंसियों  को  सौंपा  जाना

 8.  इन  प्रश्न  का  तुरन्त  हल  निकाला  जाना  चाहिए  कि  क्या

 रेल  संरक्षा  आयोग  को  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  अधीन

 रखा  जाये  अथवा  इसे  रेल  मंत्रालय  को  हस्तातरित  कर

 दिया

 9.  पर्यटन  मंत्रालय  की  नफरी  से  संबंधित  संयुक्त  सचिव

 के  एक  पद  जिसकी  पुनः  तैनाती  हुई  को

 तत्काल  आधार  पर  समाप्त  किया  जाना

 10.  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  अधिकारियों  को  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अध्यक्ष  व  प्रबंध  निदेशकों  के

 अतिरिक्त  प्रभार  सौंपने  संबंधी  वर्तमान  व्यवस्था  को

 समाप्त  किया  जाना  चाहिए  चूंकि  विनिवेश  प्रक्रिया  में

 सरकार  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  है

 और  ऐसा  किये  जाने  से  विशेष  स्तर  पर  होने  बाली

 दखलंदाजी  से  बचा  जा  सकता

 11.  चूंकि  इंडियन  एयरलाइन्स  में  अध्यक्ष  व  प्रबंध  निदेशक

 के  पद  पर  मंत्रालय  में  एक  संयुक्त  सचिव  पदासीन

 इससे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  संयुक्त  सचिव  के  पद

 से  संबंधित  कार्यकलाप  का  निर्वाह  सभार  नहीं  हो  पाता

 है  और  इसलिए  इस  पद  को  समाप्त  ही  कर  दिया  जाना

 और  व्यय  सुधार  आयोग  की  रिपोर्ट  अभी  हाल  ही

 में  प्राप्त  हुई  है  और  इसमें  निहित  सिफारिशों  पर  कार्रवाई  चल  रही

 है  और  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  अभी  लिया  जाना

 खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चोगों  की  स्थापना

 139.  श्री  अजय  सिंह  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  कृषि  उत्पादों  पर

 आधारित  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  की  संभावनाओं  को

 तलाशने  हेतु  कोई  अध्ययन  कराया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  2001-2002  और  2002-2003  के  दौरान  प्रत्येक

 राज्य  में  स्थापना  हेतु  प्रस्तावित  ऐसे  उद्योगों  की  संख्या  कया  है  और

 ले  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  अमन

 लाल  से  विभिन्न  अध्ययनों  से  पता  चला  है

 कि  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  के  लिए  अच्छी  संभावनाएं

 संभावनाओं  के  क्षेत्र  अलग-अलग  राण्थों  में  अलग-अलग  मंत्रालय

 ने  अपनी  योजना  स्कीमों  के  तहत  ऐसे  अध्ययनों  के  लिए  विभिन्न

 संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  भी  दी  मंत्रालय  की  योजना  स्कीमें

 परियोजना  विशेष  होती  हैं  न  कि  राज्य  मंत्रालय  स्वयं  किसी

 खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिट  की  स्थापना  नहीं

 योजना  हेतु  धनराशि

 140.  श्रीमती  रेनू  कुमारीः
 श्री

 क्या  सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  में  संसद  सदस्य  स्थानीय

 क्षेत्र  विकास  योजना  के  अंतर्गत  बिकास  कार्यों  हेतु  दी  जा  रही

 निधियों  को  बढ़ाने  का

 यदि  तो  इसे  कब  तक  बढ़ाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की  राज्य

 मंत्री  (  श्रीमती  मेनका  गांधी  )  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 हरियाणा  में  नहर  का  निर्माण

 141.  श्री  शीश  राम  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 हरियाणा  में  लोहारू  से  पीपली  लड्डा  से  राजस्थान  के

 शुनझुनू  जिले  तक  प्रस्तावित  नहर  के  निर्माण  का  कार्य  कब  तक

 शुरू  होने  की  संभावना
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 सिंचाई  हेतु  राजस्थान  को  स्वीकृत  यमुना  जल  को

 झुनझुनू  चुरू  जिले  और  राजगढ़  तहसील  के  कुछ  भागों  को

 नहीं  दिये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  जल  को  वहां  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिये  जाने  की

 संभावना

 जरन  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  से  हरियाणा  और  राजस्थान  में  प्रस्तावित

 नहरों  में  निर्माण  का  कार्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  हरियाणा  की

 जलवहन  प्रणाली  के  माध्यम  से  हरियाणा  से  राजस्थान  को  भेजे

 जाने  वाले  जल  की  मात्रा  सहित  हरियाणा  और  राजस्थान  की

 सरकारों  द्वारा  संबंधित  संशोधित  परियोजना  रिपोर्टों  को  तैयार  करने

 और  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  के  लिए  उन्हें  केन्द्रीय  जल  आयोग

 को  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात  ही  शुरू  किया  जा  सकता

 परियोजना  को  तकनीकी  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य  पाए  जाने  पर

 बाढ़  नियंत्रण  और  बहुउद्देश्यीय  परियोजनाओं  संबंधी  समिति

 द्वारा  परियोजना  पर  विचार  किये  जाने  की  आवश्यकता

 परियोजना  को  स्वीकार्य  पाए  जाने  पर  निवेश  स्वीकृति  के  लिए  इस

 पर  विचार  किये  जाने  के  लिए  योजना  आयोग  को  भेजना

 इस  इस  योजना  का  निर्माण  कार्य  योजना  आयोग  द्वारा

 इसे  निवेश  स्वीकृति  दिये  जाने  के  पश्चात  ही  शुरू  किया  जा  सकता

 लालबंध  रदाम  का  दहना

 142.  श्री  सुन्दर  लाल

 श्री  रामजीवन

 श्री  दिनेश  चन्द्र

 श्री  मोइनुल
 श्री  बसुदेश

 क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  आसनसोल  में  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स
 की  लालबंध  खदान  अवैध  खनन  गतिविधियों  के  कारण  ढह

 गयी

 यदि  तो  इसमें  कितने  लोगों  के  मरने  की  खबर

 इस  घटना  के  कारण  कितना  वित्तीय  नुकसान  हुआ

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई
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 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला  और  इस  पर

 क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गयी

 क्या  प्रशासन  और  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 में  इन  खनन  गतिविधियों  को  रोकने

 में  असफल  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 रानीगंज  आसनसोल  कोयला  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की

 घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कर

 रहा

 कोयला  और  स्ज्ान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रधि  शंकर

 प्रसाद  ))  और  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स

 में  लालबंध  नाम  की  कोई  कोयला  खान  नहीं

 आसनसोल  कस्बे  से  लगभग  15  दूरी  पर  खान

 सीमा  से  परे  लालबंध  में  एक  निजी  भूमि  के  नीचे  अवैध  खनन

 चल  रहा  जहां  तक  मारे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  का  प्रश्न

 ई.सी.एल./सी.आई.एल.,  जिला  प्राधिकारी  इसकी  पुष्टि  कर  में

 समर्थ  नहीं  हुए

 को  कोई  वित्तीय  नुकसान  नहीं  हुआ

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखतेਂ  हुए  प्रश्न  नहीं

 उठता

 और  के  नियंत्रण  के  बाहर  के  क्षेत्रों  में

 हो  रहे  अवैध  खनन  को  रोकने  का  कार्य  जिला  प्राधिकरण  का

 अवैध  खनन  को  रोकने  के  लिए  द्वारा  उठाए  गए  कदम

 इस  प्रकार

 (1)  परित्यक्त  भूमिगत  खानों  के  प्रवेश  स्थलों  को  सील

 किया

 (2)  परित्यकत  ओपनकास्ट  खानों  को  डोजिंग  करके  भरा

 (3)  अपने  स्वयं  के  सुरक्षा  बलों  तथा  केन्द्रीय  औद्योगिक

 सुरक्षा  बल  द्वारा  गश्त  लगाया

 (4)  आसूचना  एकत्र  करना  तथा  जिला  प्राधिकारी  के  साथ

 निकट  संपर्क
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 (5)  अवैध  खनन  के  मामलों  की  सूचना  जिला  प्राधिकारी

 को  दिया

 पों  के  दौरान  अवैध  रूप  से  खनित  कोयला (6)  जब  भी  छापों

 तथा  अवैध  खनन  के  औजार  पकड़े  जाते  तो  उन्हें

 स्थानीय  पुलिस  को  सौंप  दिया  जाता  है  और

 दर्ज  करा  दी  जाती

 जहां  महत्वपूर्ण  सतही  ढांचे  विद्यमान  होते  वहां

 धंसाव  को  रोकने  के  लिए  रेत  भराई  के  साथ  कोयले  का  खनन

 किया  जाता

 पूर्व  की  कुछ  ऐसी  पुरानी  भूमिगत

 खानें  जो  अब  पानी  से  भरी  हुई  और  अगम्य  इनमें  से  कई

 अस्थिर  हैं  और  इनसे  अनियोजित  धंसाव  हो  सकता  अवैध

 खनन  से  भी  धंसाव  हो  सकता  हाइड्रो-न्यूमैटिक  स्टोईंग  तकनीक

 से  पुरानी  अस्थिर  खदानों  के  स्थिरीकरण  का  कार्य  रानीगंज  कोलफील्ड

 में  प्राथमिकता  बाले  क्षेत्रों  में  गोवाला

 अरुण  टॉकीज  तथा  कुमार

 बाजार  में  तथा  के  अंतर्गत  आरंभ  किया

 गया

 पशु  अनुसंधान  केन्द्र

 143.  श्री  विजय  कुमार

 श्रीमती  शीला

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  में  पशु  अनुसंधान  केन्द्रों  की कमी  है  और  क्या

 मौजूदा  केन्द्र  भी  ठीक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ये  केन्द्र  राज्यवार  किन  स्थानों  पर  स्थित  और

 इन  केन्द्रों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन

 विभिन्न  प्रजातियों  का  विकास  किया  गया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेश  नारायण  यादव  ):

 से  उपरोक्त  के  मद्देनजर  प्रश्न  नहीं

 28  1923

 सुशील  कुमार  इन्दौरा

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  इस  समय  खेती  के  अंतर्गत  कुल  भूमि
 से  ऐसे  भूमि  क्षेत्र  की  संभावना  का  पता  लगाया  सिंचाई

 के  अंतर्गत  लाया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  सिंचाई  के  अंतर्गत

 उक्त  भूमि  को  लाने  के  लिए  योजनायें  तैयार  करने  और  प्रस्तुत

 करने  को  कहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  और  खेती  योग्य  भूमि  में  से  सिंचाई

 के  अंतर्गत  लाई  जा  सकने  वाले  भूमि  क्षेत्र  की  संभावनाओं

 का  पता  लगाते  हुए  भारत  सरकार  ने  देश  में  चरम

 सिंचाई  क्षमता  139893  हजार  हेक्टेयर  आंकी  सिंचाई

 के  विभिन्न  संसाधनों  का  उपयोग  करते  हुए  आंकी  गई  चरम

 सिंचाई  क्षमता  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 और  सिंचाई  के  अंतर्गत  अतिरिक्त  क्षेत्र  लाने  की

 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  राष्ट्रीय  जल

 के  अनुसार  राण्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  समय

 समय  पर  नदी  बेसिन/ठप  बेसिन  को  एक  जल  वैज्ञानिक  यूनिट  के

 रूप  में  लेते  हुए  एकीकृत  जल  संसाधन  विकास  योजनाएं  तैयार

 किसी  एक  परियोजना  अथवा  कुल  मिलाकर  किसी  संपूर्ण

 बेसिन  में  सिंचाई  आयोजना  करते  समय  जल  की  भूमि

 की  सिंचाई  जल  के  सभी  उपलब्ध  स्रोतों  से  संभव  लागत

 प्रभावी  सिंचाई  विकल्पों  तथा  उपयुक्त  सिंचाई  तकनीकों  को

 ध्यान  में  रखा  जाना  राज्य  सरकारें  योजनाएं

 तैयार  करती  हैं  और  अपने  स्वयं  के  योजना  आबंटनों  में  से  तथा

 अपनी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  करती
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 विवरण

 मध्यम  और  लमु  सिंचाई  से  राज्यवार  चरम  सिंचाई  क्षमता

 हेक्टेयर

 चरम  सिंचाई  क्षमता

 लघु  सिंचाई  कुल

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  वृहद  एवं  सतही  भू  कुल

 मध्यम  जल  जल

 सिंचाई

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  5000.00  2300.00  3960.00  6260.00  11260.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.00  150.00  18.00  168.00  168.00

 3.  असम  970.00  1000.00  900.00  1900.00  2870.00

 4.  बिहार*  6500.00  1900.00  4947.00  .00  6847  ,00  13347.00

 5.  गोवा  62.00  25.00  29.00  54.00  116.00

 6.  गुजरात  3000.00  347.00  2756.00  3103.00  6103.00

 7.  हरियाणा  3000.00  50.00  1462.00  .00  1512.00  4512.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  50.00  235.00  68.00  303.00  353.00

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  250.00  400.00  708.00  1108.00  1358.00

 10.  कनटिक  2500.00  900.00  2574.00  3474.00
 *

 5974.00

 11.  केरल  1000.00  800.00  879.00  1679.00  2679.00

 12.  मध्य  प्रदेश*  6000.00  2200.00  9732.00  11932.00  17932.00

 13.  महाराष्ट्र  4100.00  1200.00  3652.00  4852.00  8952.00

 14.  मणिपुर  135.00  100.00  369.00  469.00  604.00

 15.  मेघालय  20.00  85.00  63.00  148.00  168.00

 मिजोरम  0.00  70.00  0.00  70.00  70.00

 17.  नागालैंड  10.00  75.00  0.00  75.00  85.00

 18.  उड़ीसा  ३600.00  1000.00  4203,00  5203.00  8803.00

 19.  पंजाब  3000.00  50.00  2917.00  2967.00  5967  .00

 20.  राजस्थान  2750.00  600.00  1778.00  2378.00  5128.00

 21.  सिक्किम  20.00  50.00  0.00  50.00  70.00
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 त  2  3  4  $  6  7

 22.  तमिलनाडु  1500.00  1200.00  2832.00  4032.00  5532.00

 23.  त्रिपुरा  100.00  100.00  81.00  181.00  281.00

 24.  उत्तर  प्रदेश*  12500.00  1200.00  16799.00  17999.00  ३30499.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  2300.00  1300.00  3318.00  4618.00
 _  6918.00

 कुल

 775

 ६0500...  139749

 कुल  संघ  राज्य  क्षेत्र
 98.00

 |...  50...  400...
 14400

 कुल  जोड़

 जा

 बा  ५00  ”  7378.00 17378.00

 रा

 64050.00  81428.00  13989300

 टिप्पणी  :  ध्य  प्रदेश  और  उत्तर

 ।  श

 की  चरम  |
 संचाई  क्षमता  के  आंकड़ों  में  उत्तरांचल  के  चरम  सिंचाई  क्षमता  के  आंकड़े  शामिल

 ।

 इस्पात  संयंत्रों  में  भ्रष्टाचार  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड/विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में

 बी
 कर  भ्रष्टाचार  के  8  मामलों  में  4  कर्मचारियों  को  बड़ी  शास्ति  और  4

 145.  बलिराम  क्या  इस्पात  कये  4  है  यह  बताने  को  कृपा  कर्मचारियों  को  छोटी  शास्ति  दी  गई  ।
 करेंगे

 इस्पात  संयंत्रों  से  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए
 है  इस्पात  संयंत्रों

 में  है
 मोटे देश  के  विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों

 में  गत
 दो  वर्षों  के

 सरकार  द्वारा  कई  कदम  उठाए  गए  इनमें  से  कुछ  मोटे  तौर  पर
 दौरान  जानकारी  में  आये  भ्रष्टाचार  के  मामलों  की  संख्या  कितनी

 निम्न  प्रकार

 प्रत्येक  मामले  में  दोषी  पाये  गये  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 (1)

 शैत्र  संगठन  ५
 का  पता  लगाने  तथा  मौजूदा  नियमों  और

 की  गयी  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या  और

 हर
 पद्धतियों  को  सरल

 बनाने
 के  उद्देश्य  से  अध्ययन  कंरने

 ह  न्  के  लिए  इस्पात  संयंत्रों  को  निर्देश  जारी  किए  गए

 सरकार  द्वारा  इस्पात  संयंत्रों  से  भ्रष्टाचार  के  उन्मूलन  हेतु

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  (2)  संयंत्र  के  मुख्य  सतर्कता  जो  भ्रष्टाचार  के

 मामलों  का  पता  लगाते  के  स्तर  पर  निममित/औचक

 निरीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  तथा  उपचारात्मक  अनुवर्ती

 कार्रवाई  की  जा  रही

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  भ्री  श्ज  किशोर  ज़िपाठी ):
 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  गत  दो  वित्तीय  वर्षों  के

 दौरान  जानकारी  में  आए  प्रष्टाचार  के  मामलों  की  संख्या  निम्न

 प्रकार  हैः  (3)  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  द्वारा  जारी  दिशा-निर्देशों  के

 रा  ।  रा  अनुसार  संवेदनशील  पदों  पर  तैनात  कर्मचारियों  के  आवर्तन
 (1)  सेल  के  इस्पात  संयंत्र/इकाइयां  340  मामले

 की  योजना  तैयार  करने  तथा  उन्हें  बारी-बारी  से  तैनात

 (2)  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  करने  के  लिए  इस्पात  संयंत्रों  को  निर्देश  जारी  किए  गए

 आई  एन  एल)/विशाखापत्तनम

 इस्सात  संघ  इस  8  मामले
 (4)  स्वीकृत  सूची  तथा  संदेहास्पद  निष्ठा  वाले  अधिकारियों

 सेल  के  इस्पात  संयंत्रों/हकाइयों  में  भ्रष्टाचार  के  340  की  सूची  तैयार  की  जा  रही  है  तथा  इन  सूचियों  में

 मामलों  में  150  अधिकारियों  को  बड़ी  शास्ति  और  247  कर्मचारियों  शामिल  अधिकारियों  के  आचरण  पर  उपयुक्त  निगरानी

 की  छोटी  शास्ति  दी  रखी  जा  रही
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 (5)  इस्पात  संयंत्रों  के सतर्कता  मामलॉ/कार्यकलापों  की  समीक्षा

 हर  तिमाही  में  सचिव  स्तर  पर  की  जा  रही

 (6)  अधिकारियों  द्वारा  दी  गई  सम्पत्ति  विवरणी  की  नियमित

 तौर  पर  जांच  की  जा  रही

 (7)  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग/कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग

 के  अधीन  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  द्वारा  जारी

 निर्देशों/अनुदेशों  को  इस्पात  संयंत्रों  को  कठोर  अनुपालन

 हेतु  परिचालित  किया  जा  रहा

 (8)  दोषी  कर्मचारियों  के  खिलाफ  शुरू  की  गई  विभागीय

 कार्रवाई  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  पर  बल  दिया  जा

 रहा

 कृषि  निर्यात  जोन  की  स्थापना

 146.  श्री  सिंह  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  कृषि  निर्यात  जोनों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  विशेषतायें  क्या  और

 इसके  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 सरकार  निर्यात  क्षमता  वाले  विभिन्न  राज्यों  में  कृषि
 निर्यात  जोनों  की  स्थापना  हेतु  राज्यों  को  मदद  देने  की  प्रक्रिया  में

 कृषि  निर्यात  क्षेत्र  की  धारणा  के  लिए  कच्चे  माल  के  विकास

 एवं  उनका  प्रसंस्करण/पैकेजिंग,  अंतिम  रूप  से  निर्यात  के

 उद्देश्य  से  भौगोलिक  रूप  से  निकटवर्ती  क्षेत्र  में  स्थित  किसी  विशेष

 उत्पाद/उत्पादन  को  व्यापक  रूप  से  देखा  जाता  पूरा  प्रयास

 क्षमतायुक्त  भौगोलिक  जिसमें  ये  उगाये  जाते  की

 पहचान  तथा  उत्पादन  की  धरातल  से  शुरू  करके  खपत  की  स्थिति

 तक  पहुंचने  तक  के  सम्पूर्ण  क्रियाओं  के  समन्वयन  के  इर्द-गिर्द

 केन्द्रित  होता  कृषि  निर्यात  जोन  के  विचार  के  पीछे  इन  क्षेत्रों

 के  सघन  कार्य  हेतु  राज्य  एवं  केन्द्र  सरकार  की  सभी  प्रोत्साहक

 स्कीमों  का  केन्द्रीयकरण  और  सभी  राज्य  सरकार  अभिकरणों  तथा

 कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा  केन्द्र  सरकार  के  सभी  संस्थानों  एवं

 अभिकरणों  की  सेवा  के  समेकित  पैकेज  का  क्रियान्वयन  करना
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 इस  प्रकार  की  सेवाएं  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रबंधित  तथा  समन्वित  की

 राज्य  सरकार  उन  उत्पादों  की  पहचान  करेंगे  जिनको  निर्यात

 के  लिए  विकसित  किया  जाना  है  तथा  जिनमें  तुलनात्मक  दृष्टि  से

 अधिक  लाभ  हो  तथा  विदेशी  बाजार  में  ठहरने  की  क्षमता

 और  भारत  सरकार  की  मंजूरी  हेतु  प्रस्ताव  इसके  बाद  यह

 प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  हेतु  अपेडा  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन

 सरकार  ने  सिद्धांत  रूप  में  विभिन्न  राज्यों  में  छह  कृषि
 निर्यात  जोनों  की  स्थापना  की  मंजूरी  दे  दी  ये  क्रियान्वयन  की

 विभिन्न  अवस्था  में  हैं  तथा  इनमें  से  कुछ  जोनों  से  इस  वित्तीय  वर्ष

 के  अंत  तक  निर्यात  शुरू  हो

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एअर  इंडिया  को  घाटा

 147.  श्री

 श्री  अधीर

 जसवंतसिंह

 श्री  पुट्टास्वामी
 श्री

 भ्री  रवीन्द्र  कुमार
 श्री

 भ्री  चन्द्रशेखर

 श्री  चिन्मयानन्द
 श्री

 श्री  ब्रह्मानन्द

 श्री  विवेकानन्द
 श्री  इकबाल  अहमद
 श्री  राधा  मोहन

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एअर  इंडिया  को  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  वर्ष-वार  हुए  घाटों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारी  घाटे  के  बावजूद  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  हाल
 ही  में  एक  पांच  सितारा  होटल  में  फैशन  शो  प्रायोजित

 यदि  तो  उस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर  इंडिया  का  विचार
 भविष्य  में  ऐसे  कुछ  और  फैशन  शो  प्रायोजित  करने  का

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  संचार  क्षेत्र  के  साथ  ऐसे  प्रायोजन
 का  औचित्य  क्या  और
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 सरकार  द्वारा  एयरलाइन्स  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये

 नागर  विमानन  मंत्री  सैयद  शाहनवाज

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इंडियन  एयरलाइन्स  का  निवल  लाभ/निवल

 घाटा  निम्नवत्

 रुपयों

 वर्ष _____ निवल  लाभ

 पिछले  तीन  वर्षों  में  एअर  इंडिया  को  हुए  घाटे  का  ब्यौरा  निम्नवत् का

 रुपयों

 .

 3763

 (44.40)

 से  इंडियन  एयरलाइन्स  रीतु  बेरी  और  रीतु  कुमार

 के  दो  फैशन  डिजाइनरों  के  फैशन  शौ  से  जुड़ा  रहा  है  चूंकि  इसके

 लक्षित  श्रोताओं  में  से  अधिकांश  हवाई-यात्रा  करने  वाले  निम्नांकित

 प्रति  मील  व्यय/प्रचार  प्रसार  के  दृष्टिगत  यह  संबंध  परिवर्तनीय

 आधार  पर

 कार्य  स्थल  पर  ब्रैन्ड  दिया  जाना

 -  आमंत्रण  आदि  जैसे  संवर्धन  करने  वाली  चीजों  को

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  जनसंपर्क  माध्यम  में  प्रिन््र  और

 दूरदर्शन  दोनों  में  शामिल  किया  जनसंपर्क  माध्यम

 द्वारा  आमंत्रित  पत्रकारों  में  दैनिक  समाचार  पत्रों  तथा

 राष्ट्रीय  पत्रिकाओं  के  फीचर-आलेख  लिखने  वाले  लेखक

 शामिल

 -  रंगमंच  पर  इंडियन  एयरलाइन्स  की

 -  सामाजिक  गतिविधियों  को  समाहित  करते  हुए  अधिकतम

 ब्रांड  को  फिर  से  प्रदर्शित
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 संबद्ध  सख्सियतों  के  ब्यौरे  निम्नवत्

 रीतु  कुमार  शो  (  14.12.2000  )

 1.  दिल्ली-चेन्नै-दिल्ली  सैक्टर  के  लिए  दस  टिकट

 2.  दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली  सैक्टर  के  लिए  दस  विकट

 3.  दिल््ली-कोलकाता-दिल्ली  सैक्टर  के  लिए  दस  टिकट

 4.  दिल्ली-कोलम्बो-दिल्ली  सैक्टर  के  लिए  दस  टिकट

 रीतु  बेरी  शो  (25.8.2000  )

 1.  दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली  सैक्टर  के  लिए  आठ  टिकट

 2.  दिल्ली  या  मुम्बई-कोलकाता-दिल्ली  या  मुम्बई  सैक्टर
 के  लिए  आठ  टिकट

 सरकार  द्वारा  लगाए  गए  सभी  करों  की  अदायगी  संबंधित  पक्ष
 द्वारा  की

 प्रति  मील  दूरी/लक्षित  श्रोता  और  प्रचार-प्रसार  के  प्रकार  को
 आधार  मानकर  इंडियन  एयरलाइन्स  को  इस  कार्य  से  मुनाफा
 होने  की  संभावना

 फैशन  शो  को  प्रायोजित  करने  संबंधी  एअर  इंडिया  की  कोई
 योजना  नहीं

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  अपनी  लाभप्रदता  में  सुधार  लाने
 के  लिए  निम्नांकित  उपाय  किये  हैं/और  करने  का  प्रस्ताव  किया

 -  मौजूदा  बाजार  आवश्यकता  के  आधार  पर  विमानों  को

 -  सिर्फ  प्रचालन  के  लिए  आवश्यक  पदों  को  छोड़कर
 अन्य  पदों  की  भर्ती  पर  रोक

 -  लागत  निय॑त्रण

 -  विमानों  की  क्षमता  बढ़ाने/विमानों  को  बदलने  के  लिए
 पट्टे  पर  विमान  लिया  जाना

 -  विपणन  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखकर  लचीला  किराया
 निर्धारण

 -  सख्त  बजटीय  नियंत्रण

 -  उत्पादों  की  गुणवत्ता  में  सुधार

 -  अन्वेषणकारी  विपणन  रणनीतियां

 इंडिया  ने  इन्हें  व्यवहार्य  बनाने  के लिए  कई  कदम  उठाये
 हैं  जो  इस  प्रकार

 (1)  घाटे  वाले  मार्गों  पर  से  विमानों  को  हटाकर  इन्हें

 अपेक्षाकृत  अधिक  लाभप्रद  मार्गों  पर  लगाया
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 (2)  विमान  चालकों  की  उपलब्धता  की  सीमाओं  के  भीतर

 विमान  बेड़े  का  अधिकतम

 (3)  बैमानिक  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  विमानों  को  ड्राई  लीज

 पर  लिया

 (4)  उड़ानगत  यात्री  सेवा  की  गुणवत्ता  में  सुधार

 (5)  यात्रियों  को  इन्टरनेट  के  जरिये  औन  लाइन  बुकिंग  करने

 की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  2002  से

 ई-मार्केटिंग  की  व्यवस्था  आरंभ  किया  जाना

 (6)  भारत  और  विदेशों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  में

 कटौती
 ह

 (7)  विदेश  स्थित  विभिन्न  विभागों  में  भारतीय  मूल  के

 अधिकारियों  के  कई  पदों  की

 इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  एयरबसों  को

 पदटे  पर  लिया  जाना

 148.  श्री  पदमसेन  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृषा  करेंगे  किः

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  का  विचार  एयर  बसों

 को  पट्टे  पर  लेने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  होने  की  संभावना  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की

 संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 से  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  आरिक्स  एविएशन  सिस्टम

 के  साथ  मिलकर  प्रति  विमान  244000  अमेरिकी  डालर  (48

 प्रति  डालर  के  हिसाब  से  1.17  करोड़  के  मासिक  पटूटा

 किराए  के  अनुसार  पांच  साल  की  अवधि  के  लिए  चार

 विमानों  को  ड्राई  लीज  पर  लेने  संबंधी  सौदे  को  अंतिम  रूप  दे

 दिया  2001  में  दो  विमान  जबकि  2002

 में  भी  दो  विमान  बेड़े  में  शामिल  किए  ऐसा

 विश्वव्यापी  निविदाएं  आमंत्रित  करके  किया
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 निजी  क्षेत्र  में  व्यावसायिक  प्रशिक्षण

 149.  श्री  चन्द्रनाथ  सिंहः

 श्री

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  में  निजी

 क्षेत्र  द्वारा  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 भ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुभि  से

 शिल्पकार  प्रशिक्षण  योजना  में  राष्ट्रीय  आधार  पर

 प्रशिक्षण  सं॑बंधन  मानदंड  तैयार  करने  वाली  तथा  शिल्पकारों

 की  अंतिम  रूप  से  व्यवसाय  परीक्षा  आयोजित  करने  वाली  राष्ट्रीय
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परिषद्  के  साथ  निजी  संस्थानों  सहित  अन्य

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  व्यवसायों  के

 संबंध  का  प्रावधान  पु

 ]

 वन  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण

 150.  श्री  प्रहलाद  सिंह  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 देश  में  वन  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  चल

 संस्थाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या रही +

 इन  संस्थानों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  संस्थान-वार

 कितने  प्रशिक्षुओं  को  प्रशिक्षण  दिया

 क्या  इन  संस्थानों  में  प्रशिक्षुओं  को  नामित  करने  हेतु
 कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  (  श्री  बालू  ):  और

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्न  राण्थों  में

 स्थित  और  वन  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  दे  रहे  संस्थानों  संबंधी

 राज्यवार  ब्यौरा  इन  संस्थानों  में  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  प्रशिक्षित

 किए  गए  अधिकारियों  की  संख्या  सहित  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया
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 और  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारी  पर्याबरण

 और  बन  मंत्रालय  द्वारा  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  बन

 देहरादून  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ट्ठारा

 चयन  किये  जाने  के  बाद  ही  नामित  किये  जाते  इसके

 अतिरिक्त  यह  अकादमी  उन  आई  एफ  एस  अधिकारियों  को

 अग्रिम  वन  प्रबंध  प्रशिक्षण  भी  प्रदान  करती  है  जिनकी  सेवा

 10,  17  और  21  वर्ष  की  हो  चुकी  राज्य  बन  सेवा

 महाविद्यालय  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  राज्य  यन

 संस्थानों  का  नाम

 1...  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  बन  देहरादून

 2...  राज्य  वन  सेवा  बर्निहाट

 3.  राज्य  बन  सेवा  कोयम्बटूर

 4...  राज्य  वन  सेवा  देहरादून

 5.  भारतीय  वन्यजीव  देहरादून

 6.  ईस्टर्न  बन  रेंजर्स  कुर्सियांग

 7.  भारतीय  वन  देहरादून
 जज  जप

 आरक्षित  पदों  की  बकाया  संख्या

 151.  श्री  रामदास  क्या  सांख्यिकी  और  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संविधान  के  अनुच्छेद  16(4)  ख  के  तहत  की  गई

 व्यवस्था  के  अनुसार  किसी  वर्ष  में  आरक्षित  रिक्त  पदों  की  50%

 की  अधिकतम  सीमा  से  बचने  के  लिए  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के लिए  आरक्षित  पिछले

 अग्रेनित  रिक्त  पदों  को  अलग  और  विशेष  के  रूप

 में  माना  जाना  अपेक्षित

 यदि  तो  29  1997  की  स्थिति  के

 अर्थात्  (1)  अनुसूचित  (2)  अनुसूचित  जनजातियों  और

 अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  रिक्त  पदों  को  भरे  जाने  वाले  विशेष

 आदि  की  समाप्ति  पर  उनके  मंत्रालय  में  समूह  ग  और  घ

 श्रेणियों  में  निर्धारित  बकाया  आरक्षित  रिक्त/अग्रेनित  पदों  का  ब्यौरा

 क्या

 —_——  ज+  नज  5  ——  जपयययया  यू  +-/-<-6२7्पपः<८

 28  1923  लिखित  उत्तर  234

 अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  एस  एफ  एस  अधिकारियों  के  लिए
 2  वर्षीय  वानिकी  में  डिप्लोमा  पाद्यक्रम  के  संशोधित  नियमों

 की  शर्तों  के  अनुसार  प्रदान  करती  राण्य  सरकारों  द्वारा  वन

 रेंजरों  का  प्रशिक्षण  के  लिए  नामांकन  में  बन  रेंजर्स

 पाद्यक्रम  हेतु  प्रवेश  और  प्रशिक्षण  नियम  (1992  में  ''

 के  अनुसार  किया  जाता  भारतीय  वन्यजीव  संस्थान  और

 भारतीय  बन  सर्वेक्षण  भी  वन्यजीव  प्रबंधन  और  रिमोट

 सेसिंग  विषयों  पर  विशेषीकृत  प्रशिक्षण  प्रदान  करते

 राज्य  पिछले  तीन  वर्षों  में

 RT '  रश्युओं  की  संघ  _

 उत्तरांचल  766

 असम  79

 तमिलनाडु  191

 उत्तरांचल  358

 उत्तरांचल  198

 पश्चिम  बंगाल  50

 उत्तरांचल  62
 िननम-म_म-त_%म  मम

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  ऐसे  अग्रेनित  कितने

 रिक्त  पद  भरे  गए  और  कितने  पद  रिक्त  पड़े  और

 वी  जज  नल

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पद  आधारित  रोस्टर  के  अनुसार
 सभी  श्रेणियों  में  आरक्षित  वर्गों  के  लिए  बने  नए  रिक्त  पदों/दिए

 गए  पदों  का  ब्यौरा  क्या

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की  राज्य

 मंत्री  (  श्रीमती  मेनका  गांधी  ):  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 केरल  में  सिंचाई  सुविधायें

 152.  श्री  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  सिंचाई  बढ़ाने
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  मंजूरी  दिये

 जाने  की  संभावना  और
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 राज्य  सरकार  को  इस  संबंध  में  कितनी  धनराशि  जारी

 की  गई  हे/किये  जाने  की  संभावना

 जल  संसाथन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती  ))  और  केरल  सरकार  ने
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 आर्थिक  स्वीकृति  के  लिए  7  परियोजनाएं  केन्द्रीय  जल  आयोग  को

 भेजी  इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  वार्षिक

 सिंचाई  लाभों  एवं  स्वीकृति  की  स्थिति  सहित  उनका  विवरण

 निम्नानुसार

 क्रम  परियोजना  का  अनुमानित  लागत  वार्षिक  सिंचाई  स्वीकृति  की  स्थिति

 संख्या  नाम  लाभ

 1.  इदमलमार  107  2751  शर्तों  के  अधीन  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकृत

 2.  अट्टापदी  110  8.38  कावेरी  अधिकरण  पंचाट  से  संबद्ध

 3.  नेय्यार  सिंचाई  17.25  20  मुख्य  कमियों  के  कारण  राज्य  सरकार  को

 का  आधुनिकीकरण  वापस  भेज  दी

 4.  कुरियारकुट्टी  231.03  39.64

 करापारा

 5.  कुट्टीयाडी  को  बढ़ाना  17.98  4.80

 6.  चमरावट्टाम  पर  70  8.11

 नियामक  सह  सेतु

 9.96 7.  मीनाचेल  घाटी  89.5
 >>

 परियोजनाओं  की  स्वीकृति  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों  के

 संशोधित  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  के  शीघ्र  प्रस्तुत  करने/बकाया

 प्रेषणों  के  अनुपालन  पर  निर्भर  करती

 सिंचाई  राज्य  का  विषय  होने  के  उपर्युक्त  स्कीमों

 सहित  सभी  प्रकार  के  सिंचाई  एवं  जल  निकास  स्कीमों  की  आयोजना

 एवं  निष्पादन  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  अपनी  निधियों  से  की  जाती

 इसके  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  आई  बी

 के  दो  वृहद  सिंचाई  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के

 वास्ते  अभी  तक  केरल  सरकार  की  41.15  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय

 सहायता  जारी  की  जा  चुकी  इसके  चालू  केन्द्र  प्रायोजित

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  ए  डी  के  तहत  सृजित

 सिंचाई  क्षमता  की  उपयोगिता  एवं  कृषि  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के

 वास्ते  वर्ष  1974-75  तक  इस  कार्यक्रम  के  तहत  शामिल

 16  परियोजनाओं  के  लिए  2001  तक  9366.20  लाख  रुपये

 की  केन्द्रीय  सहायता  मुहैया  कराई  गई

 कानपुर  के  समीप  विमान  दुर्घटना

 153.  श्री  सुशील  कुमार  शिंदेः  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नागर  विमानन  नेदेशालय  ने  अपनी
 वह  जांच

 पूरी  कर  ली  जिसमें  कानपुर  के  समीप  हुई  त्रासद  विमान  दुर्घटना
 में  कुछ  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  और  पत्रकारों  की  मौत  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  जांच  रिपोर्ट  के  प्रकाश  में  देश  में  निजी  छोटे

 विमानों  के  उड़ान  संबंधी  पहलू  की  समीक्षा  हेतु  उठाये  गये  कदमों
 का  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज
 से  विमान  दुर्घना  की  जांच  विमान  नियम  1937  के  नियम
 74  के  तहत  गठित  जांच  समिति  के  द्वारा  की  जा  रही  समिति
 ने  अभी  तक  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  नहीं  दी

 फसल  क्षेत्र  परियोजना

 154.  श्री

 श्री  विवेकानन्द

 श्री  इकबाल  अहमद  सरडगीः

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  फसल  क्षेत्र  परियोजना  से  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन

 बढ़ने  से  भारतीय  कृषि  में  क्रांति  आ  रही

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  मुख्य  विशेषतायें

 क्या  हैं  और  इससे  अब  तक  कया  लाभप्रद  नतीजे  प्राप्त  हुये

 क्या  यह  फसल  क्षेत्र  परियोजना  अब  देश  के  केवल  12

 जिलों  में  चल  रही  और

 इस  परियोजना  के  अंतर्गत  देश  के  सभी  जिलों  को  कब

 तक  शामिल  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 से  ऐसी  कोई  परियोजना  कार्यान्वित  नहीं  की

 जा  रही
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 की  सहायक  कंपनियों  का  घिलय

 155.  श्री  रवीनद्र  कुमार  पाण्डेयः  क्या  कोयला  और  खान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  इसकी
 प्रत्येक  सहायक  कंपनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हासिल  की

 गई  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  की  सभी  सहायक

 कंपनियों  को  एक  कंपनी  में  विलय  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर
 प्रसाद  ))  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 तथा  इसकी  सहायक  कम्पनियों  की  उपलब्धियों  का
 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 टन

 कम्पनी  1998-99  1999-2000  2000-01

 लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य  वास्तविक

 ईसीएल  32.00  27.6  29.00  25.12  28.00  28.03

 बीसीसीएल  32.30  27.17  2750  27.90  29.50  25.97

 सीसीएल  35.00  32.17  33.50  32.40  34.00  31.75

 एनसीएल  37.00  36.52  37.50  38.43  39.00  41.40

 डब्ल्यूसीएल  32.00  31.75  32,00  33.86  33.00  35.20

 एसईसीएल  58.70  57.6  58.00  58.75  60.00  60.33

 एमसीएल  41.00  43.51  41.00  43.55  43.00  44.80

 एनईसी  00.85  00.64  0060  00.57  00.50  066

 सीआईएल  268  .85  256  .48  259.10  260.58  267.00  268  .14

 और  कोल  इंडिया  तथा  श्री

 इसकी  सहायक  कम्पनियों  को  इनके  मौजूदा  होल्डिंग  कम्पनी  सहायक  भ्री

 कम्पनी  वाले  स्वरूप  को  एकात्मक  स्वरूप  में  पुनर्गठित  श्री

 करने  के  प्रस्ताव  की  सरकार  जांच  कर  रही  है  और  सभी  श्री  राम  मोहन
 विपक्ष  का  गहराई  से  विश्लेषण  करने  के  बाद  ही  कोई  निर्णय  लिया  |  फल क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ग
 किः

 खाद्य  प्रसंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्र

 शलियाजी
 माने  देश  में  वर्तमान  में  खाद्य  प्रसंस्करण  केन्द्रों  की

 156.  श्री  शिवाजी  बार  संख्या  कितनी
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 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  विशेषकर  तमिलनाडु  को

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  कराई

 प्रत्येक  केन्द्र  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि

 जारी  की

 क्या  इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  द्वारा  उपयोगिता  प्रमाणपत्र  समय

 से  प्रस्तुत  किये  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 क्या  खाद्य  प्ररंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्रों  द्वारा  निधियों  की

 भारी  हेराफेरी  सरकार  की  जानकारी  में  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  परिणाम  कया  निकला  और  उस

 पर  क्या  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  गई

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  अमन

 लाल  गुप्त  ):  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  खाद्य  प्रसंस्करण

 तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  नहीं  ये  राज्य

 गैर  सरकारी  संगठनों  आदि  के  द्वारा  चलाये  जाते  इस  स्कीम  के

 शुरू  होने  से  लेकर  अब  तक  इस  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्न  राज्यों/संघ

 शासित  प्रदेशों  में  326  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को
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 सहायता  दी  जा  चुकी  राज्यवार  सूची  पर  संलग्न

 पिछले  3  सालों  के  दौरान  राज्यवार

 खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  जारी  सहायता  की  मात्रा

 संलान  में  दी  गई  इससे  संबंधित  राज्य  के  सभी

 सरकारी  गैर  सरकारी  संगठन  शामिल

 एकल  उत्पाद  लाइन  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र

 के  लिए  उपकरणों  के  वास्ते  2  लाख  रुपये  और  कच्छे  माल  के

 वास्ते  1  लाख  रुपये  तक  की  सहायता  दी  जाती  बहुल  उत्पाद

 लाइन  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  मामले  में  उपकरणों

 हेतु  साढ़े  सात  लाख  रुपये  और  कच्चे  माल  के  वास्ते  2  लाख  रुपये

 तक  की  सहायता  दी  जाती

 और  जारी  की  गई  सहायता  में  से  केवल  18%

 को  छोड़कर  सभी  मामलों  में  उपयोग  प्रमाणपत्र  प्राप्त  हो  चुके  हैं

 अथवा  संगठन  को  दी  गई  निधि  वापिस  मिल  गई  इनमें

 जारी  की  गई  10  प्रतिशत  सहायता  के  उपयोग  प्रमाणपत्र  सरकारी

 विभागों/संस्थानों  से  प्राप्त  होने  बाकी

 से  वैसे  इस  मंत्रालय  द्वारा  किये

 अध्ययन  के  एक  अंश  के  रूप  में  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  आर्थिक

 अनुसंधान  परिषद  ने  पता  लगाया  है  कि  कुछ  केन्द्रों  में  वाणिज्यिक

 उत्पादन  पर  जोर  दिया  जा  रहा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  धनराशि  मंजूर  करने  तथा  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र
 परियोजनाओं  की  निगरानी-प्रक्रिया  हाल  ही  में  संशोधित  की  गई
 सभी  संबंधितों  को  2001  में  निदेश  जारी  कर  दिए  गए

 विकण  I

 7992-93  से  2000-2001  की  अवधि  के  दौरान  सहायता  प्राप्त  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा
 प्रशिक्षण  केन्द्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 a न  पनमनन  कान++++++3+५.++..+.+.++++++33+3+3+3+आआ

 5  ही

 ग्््बबगगण

 राज्य  का  नाम  सहायता  प्राप्त  स्थान

 तथा  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  की

 2  3  4

 त  अंडमान  तथा  निकोबार  ट्वीप  5  डिगलीपुर

 2  आंध्र  प्रदेश  5  जडेचेरला  गांधीनगर  ,

 नगरकुरनूल

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  त  जिला  पश्चिमी  सियांग
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 4.  असम  25  उलूबारी  तिनः

 बगीचा

 जगी  हाठली

 बेलटोला  जिला  मजगांव  तोपाटोली

 सोनापुर  कामरूप  चमटा

 मंगलदोई  खकपारा  या

 5.  बिहार  28  साहिबगंज

 लुम्बई  बारद्वारी  चांदिल  पूर्वी

 भांद्रा  चक्रधरपुर  पश्चिमी

 आसनसोल  दानापुर  रोड  रामगढ़  कैंट

 आराका  जयप्रकाश

 नगर  तिताठथर  रघुनाथपुर  का  सिरीधरनगर

 बख्तियारपुर  नायाटोला

 गुलजारबाग  मंझौली

 6.  दिल्ली  7  दिल्ली  बुराडी  का  उत्तरी  हस्तसल

 बपरौला  पडपडगंज  कंझावला

 लाडपुर

 7.  गुजरात  3  बरदोलाई

 8.  हरियाणा  9  मुरथल  ताडरू  सिरसा

 भुवनेश्वरी  फारूखनगर

 9,  हिमाचल  प्रदेश  7  कतरेल  कल्पा  फागु  शिमला

 सुबापू  उदयपुर

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  8  उदयवाला

 शालीमार

 11...  कर्नाटक  11  हलकोटी  गोनीकोप्पल

 मुदीगेरे  आरभावी

 बंगलौर  का  कृषि  विज्ञान  हुदली  बेलगांव

 12...  केरल  6  अल्यूबा  नरीकुन्नी

 मटूटनूर

 13.  महाराष्ट्र  17  इंदिरानगर  चक्कन

 खडगांव  रोड  बम्बई  विश्वविद्यालय

 रत्नागिरिथीबा  पैलेस  रोड  बुधोदा  गुलेबाड़ी
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 क  ्  ब्

 कंधार  कस्तूरबा  बाडी

 अष्टविनायक  नगर  बाभालेश्वर

 14,  मध्य  प्रदेश  5  जबलपुर

 15...  मणिपुर  3  पोरम्पट  तमई

 16.  मिजोरम  6  लंगलेई

 17...  मेघालय  ।  शिलांग

 18.  नागालैंड  2  कोहिया

 19.  उड़ीसा  62  किशोर  नयागढ़

 पोटलमपुर  पाडालेखमुडी  ढेंकनाल

 बेकाला  नरला  रोड  आश्रमगढ़

 सबोलोंग  डेलांग

 भापुर

 टिगरिआ  ढेअलासाही  सनकुमारी

 देवीडार  महिमागडी  देवगांव

 बारिकपुर  सनकुमारी

 किशोर  नगर  बालाशाही  जटनी

 चांदीपुर

 गांधीनगर  प्रधानपाली

 होसंगा  विरासत

 नीलगिरि  वैधकेतनी  अनकोली

 बरहामपुर  बोरिदा  कवि  सूर्यनगर  कान्यू

 जमपोशी  सुकिंडा  चिरौली

 बेलापाडा-पटना  रसूलगढ़  सरिओन

 बारीपाडा  छतरपुर
 दयाविहार  कनास  खलारी

 बालभद्रप  डाकघर  बनताला  बालीपटना

 20.  पंजाब  2  चोनीकलां  पटियाला

 21.  राजस्थान  3  उदयपुर

 22...  तमिलनाडु  33  समथुवापुरम  गांव  पलानीअप्पानगर

 गोमबुम  वैली  बेलिंगटन



 23.

 24.

 25.

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 बंगाल

 कुल

 6

 13
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 नीलगिरि  ओमाचिकुलम  तिरूमुल्लाईबायल  चेंगई

 शिव-मंगल  मुथ्यूरामलिंगम  वर्धापल्ली

 वलायाथूर  उत्तरी  आरकोट  जवाहरपुरम

 बेल्लूथारेड्डी  विल्लुपुरम

 तिरूचनगोड्डू  नल्लामनार  उडीगल

 पन्नीमडाई  गांव  के  पास

 रामेश्वरम  विक्कीराममंगलम  ओब्कृपट्टी

 तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय  कोविलंगुलम

 केलमबकम्  नगर

 करमगम  कृष्णा  नगरी

 नटराजपुरम  थानक्सडिओमबू
 राजापल  राजापलायम

 अगरतला

 हरदोई

 पलिया

 प्रधुपुर  इलिया  चैल

 औतारपुर

 दहोलामऊ  अशोकपुर

 फाफामहू  बैरवा  लाल  गोपालगंज

 तनखुईराज  कालाकांक

 बारी  सिरदी  लोचनगंज

 गोहनिया  आदर्शनगर

 कपसेथी  कोंधिआरा

 मऊ  आश्रम  बिहार  देवकाली

 फैजाबाद  जमालपुर  देदौर

 साओरा-भरोसा

 विकासपुरम  मलीहाबाद

 सदरपुर-सादत  लोरहन

 फूलपुर  इलाहाबाद  अमरोहा  ज्योतिबा  फुले
 हल्दिया  लकाबली  भोपरा

 मुजफ्फरनगर  )

 बरूईपुर  दक्षिणी  24  हट्टूबा
 ग्राम  उत्तरी  24  बेलपहाड़ी  दक्षिणी  24  परगना

 विवेकानन्द  नगर  कलगढ़छिया

 दक्षिणी  24  सूजापुर  कृष्णनगर
 —  क्मजिययय+++
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 विवरण  II

 पिछले  3  सालों  के  दौरान  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  जारी  सहायता  अनुदान  की  मात्रा

 रुपये

 राज्य  वर्ष  कुल

 1998-99  1999-2000  2000-2001

 त  उड़ीसा  68.90  25475  0.998  95  .373

 2  तमिलनाडु  2243  20.983  6:60  50.013

 3  उत्तर  प्रदेश  17.14  14.716  3.119  34.975

 4  महाराष्ट्र  30.00  57.90  4.00  91.90

 5  हरियाणा
 -  750  -  7.50

 6  असम
 -  3.96  -  3.96

 7  आंध्र  प्रदेश  2.00  12.50  0.30  14.80

 8  पश्चिम  बंगाल  4.00  0.54
 -  4.54

 9  बिहार  19.00  9.78  5.00  33.78

 10  जम्मू  एवं  कश्मीर  750  7.565
 -  15.065

 1  अंडमान  एवं  निकोबार  7.50
 -  -  750

 12  दिल्ली  6.00  0.065  1.00  7.065

 13  कर्नाटक
 -

 0.065
 -  0.065

 14.  मध्य  प्रदेश  -
 0.065

 -  9.065

 कुल  184  47 वडी  वह

 रा

 ्जयपय  पे

 लकड़ी  से  लदे  वैगनों  का  रोका  जाना

 157.  कर्नल  (  सेवानिवृत्त  )  सोना  राम  क्या  पर्यावरण

 और  जन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  किः

 क्या  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेशों  के  अनुसार

 अक्तूबर  99  से  जनवरी  2000  के  दौरान  सार्वजनिक  नीलामी  में  बेचे

 गए  साल  की  लकड़ी  से  लदे  200  बैगनों  को  रोक  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या

 क्या  पूरे  मामले  की  गहन  जांच  करायी  गयी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  यदि  नहीं

 तो  इसके  क्या  कारण

 161.114  21.02  ३66.60

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  से

 पूर्वत्तिर  क्षेत्रों  से  बैध  इमारती  लकड़ी  के  रूप  में  अवैध

 इमारती  लकड़ी  के  परिवहन  की  सूचना  प्राप्त  होने  पर  इमारती

 लकड़ी  से  भरी  200  बैगनों  की  वास्तविक  जांच  की  वास्तविक

 जांच  और  बाद  की  छानबीन  के  दौरान  अत्यधिक  अनियमितताएं
 और  अवैधताएं  पाई  विस्तृत  जांच  और  अनुवर्ती  कार्रवाई  के

 लिए  एक  विशेष  जांच  दल  आई  गठित  किया  गया

 जांच  से  पता  चला  है  कि  बैध  इमारती  लकड़ी  के  रूप  में  बड़ी
 मात्रा  में  अवैध  इमारती  लकड़ी  का  परिवहन  किया  गया

 आवश्यक  जांच  के  पश्चात्  अवैध  इमारती  लकड़ी  के  जब्त  करने

 और  अनियमितताओं/अवैधताओं  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  को

 दण्ड  देने  और  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  किये  जाने  के  संबंध  में

 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  व्यक्तिगत  सुनवाई  करने  तथा  इस
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 संबंध  में  अंतिम  निर्णय  लेने  संबंधी  मामले  में  विशेष  जांच  दल  द्वारा

 अब  तक  लगभग  198  बैगनों  के  संबंध  में  कार्यवाही  की  गई

 एअर  इंडिया  की  उड़ानों  में  यात्रियों  की  संख्या

 158.  श्री  रामशेठ

 श्री  वेंकटेश

 श्री  अशोक

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अमेरिका  पर  हुये  आतंकवादी  हमलों  के  पहले  और

 बाद  एअर  इंडिया  की  उड़ानों  में  यात्रियों  की  संख्या  कितनी  रही

 क्या  सरकार  ने  नागर  विमानन  के  क्षेत्र  पर  आतंकवादी

 हमलों  के  प्रभाव  का  आकलन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 सिम्बर  से  11  2001  की  अवधि  में  सीट  फैक्टर  63

 प्रतिशत  था  जो  12  सितम्बर  से  30  200  के  दौरान

 घटकर  59  प्रतिशत  हो

 अमेरिका  में  हुए  आतंकवादी  हमले  के  पश्चात  सीट  फैक्टर

 में  लगभग  4  प्रतिशत  की  गिरावट  देखी

 और  हाल  ही  में  अमेरिका  में  हुए  आतंकवादी

 हमले  का  विमानन  व्यवसाय  पर  पड़ने  वाले  दुष्प्रभाव  के  मूल्यांकन

 हेतु  अभी  तक  कोई  बृहत  अध्ययन  नहीं  किया  गया  अन्तरराष्ट्रीय
 विमान  परिवहन  संघ  ने  पूरी  दुनिया  में  अंतरराष्ट्रीय
 सेवाओं  में  लगभग  7  अरब  अमेरिकी  डालर  (35,000  करोड़

 घाटे  का  अनुमान  लगाया  इस  हमले  के  पश्चात  उपभोक्ताओं

 का  भरोसा  उठ  सा  सितम्बर  के  महीने  में  ही  पिछले

 साल  की  तुलना  में  यात्रियों  की  संख्या  में  लगभग  17  प्रतिशत  की

 कमी  यात्री  लोड  फैक्टर  अगस्त  महीने  में  78  प्रतिशत  था  जो

 माह  सितम्बर  में  घटकर  69  प्रतिशत  हो  आयटा  ने  यह  भी

 अनुमान  लगाया  है  कि  सदस्य  एयरलाइनों  ने  1,20,000  कर्मचारियों

 कर्मचारी  के  7  की  छंटनी  की  इसके

 विमान  विनिर्माताओं  ने  लगभग  56000  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने

 की  घोषणा  की  विमान  कंपनियों  ने  विभिन्न  सैक्टरों  में  क्षमता

 में  भी  10  प्रतिशत  से  लेकर  20  प्रतिशत  के  बीच  कटौती  की  है

 बीमा  कंपनियों  ने  युद्ध  और  आतंकवाद  तथा  संबद्ध  गतिबिधियों  जैसे
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 हालात  में  1  अमेरिकी  डालर  तक  की  तीसरे  पक्ष  की  संभाव्यता

 कवर  को  भी  सीमित  किया  है  और  1.25  अमेरिकी  डालर

 प्रति  यात्री  की  दर  से  अतिरिक्त  युद्ध  जोखिम  बीमा  प्रभार  भी

 लगाया

 जहां  तक  भारत  की  बात  2001  के  बाद  अमेरिकी

 और  पश्चिमी  यूरोप  के  यात्रियों  और  व्यापारियों  ने  अपनी  यात्रा

 कार्यक्रम  को  बड़े  पैमाने  पर  निरस्त  किया  है  जिसके  फलस्वरूप

 यात्रियों  की  संख्या  में  भारी  गिरावट  आई  अमेरिकी  विमानन  क्षेत्र

 के  बंद  होने  के  कारण  एअर  इंडिया  को  बाध्य  होकर  4  दिनों  तक

 अमेरिका  जाने  वाली  अपनी  उड़ानों  को  रद्द  करना  पड़ा  जिससे  इसे

 8.5  करोड़  रुपये  से  10  करोड़  रुपये  तक  का  नुकसान  सहना

 अन्तरराष्ट्रीय  यात्रियों  की  संख्या  में  गिरावट  आने  से  यूनाइटेड

 एयरलाइन्स  ने  भारत  से  उड़ान  भरने  वाली/भारत  तक  आने  वाली

 वैमानिक  प्रचालन  को  रोक  दिया  नार्थ  वेस्ट  एयरलाइन्स  ने

 दिल्ली  तक  की  अपनी  उड़ानों  का  प्रचालन  रोक  दिया  गल्फ

 एयर  ने  बहरीन  और  मुम्बई  के  बीच  चलने  वाली  3  वैमानिक

 आवृत्तियों  को  हटा  लिया  स्विस  एयर  ने  अपना  वैमानिक

 प्रचालन  रोक  दिया  ने  2001  से  अपना

 प्रचालन  रोक  दिया  कैडा  3000  ने  अपने  बैमानिक  प्रचालन  की

 योजना  आस्थगित  कर  दी  है  और  अब  यह  पूर्णतः  बंद  हो  गई  है

 और  एअर  इंडिया  ने  यू.के./यू  हांगकांग

 और  मस्कट  तक  जाने  वाली  अपनी  उड़ानों  की  संख्या  में  कटौती

 की  एअर  इंडिया  ने  20020  की  अवधि

 के  दौरान  1894.75  करोड़  रुपये  का  राजस्व  अर्जित  करने  की

 योजना  बनाई

 किन्तु  11  2001  की  त्रासदी  के  परिणामस्वरूप  एअर

 इंडिया  को  मात्र  लगभग  1644.62  करोड़  रुपए  की  राजस्व-आय

 होने  का  अनुमान  है  जो  मूल  बजटीय  राजस्व  का  86  प्रतिशत

 इस  आतंकवादी  हमले  के  फलस्वरूप  कुल  250.12  करोड़
 रुपये  का  घाटा

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  को

 बंद  किया  जाना

 159.  श्री  प्रथोध

 श्री  कालवा

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  ने  इंडियन
 आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  आई  एस  सी  को  बंद  करने

 का  फैसला  किया



 251  प्रश्नों  के

 यदि  तो  क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड

 और  इसके  कर्मचारियों  ने  कंपनी  के  अलग-अलग  पुनरुद्धार
 योजनायें  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  की
 .

 इस  पर  कया  प्रतिक्रिया

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  ख्रज  किशोर  त्रिपाठी  ):
 औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  आई  एफ

 ने  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को  बन्द  करने  के

 लिए  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया

 और  सेल/इस्को  ने  इस्को  के  लिए  1081  करोड़
 रुपये  का  पुनरुद्धार  प्रस्ताव  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  जिसमें

 इसकी  नकद  हानि  को  पूरा  करने  के  प्रावधानों  के  अलावा  स्वैच्छिक॑

 सेवा  निवृत्ति  योजना  आर  और  बर्न॑पुर  वर्क्स  और  इसकी

 खानों  एवं  कोयला  खानों  में  निवेश  हेतु  धनराशि  शामिल  इस

 मामले  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 कपास  की  फसलों  को  नुकसान

 160.  श्री  साहिब  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  देश  में  चालू  मौसम  के  दौरान  कपास  की  फसल

 को  हुये  भारी  नुकसान  के  कारण  किसानों  को  भारी  क्षति  हुई

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 किसानों  को  राज्य-वार  और  संघ  क्षेत्र-बार  कितना  वित्तीय

 घाटा

 क्या  सरकार  ने  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  कोई  वित्तीय

 सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों

 में  अमेरिकी  बाल  वार्म  के  प्रकोप  के  कारण  कपास  की  फसल  को

 हानि  हुई  मई  और  जून  200  के  महीनों  में  वर्षा  के  जल्दी

 आने  के  कारण  कीटों  का  पनपना  जल्दी  शुरू  हो  बाद  में

 बीच-बीच  में  हुई  वर्षा  और  बादलों  वाला  मौसम  कृमियों  के  और

 अधिक  बहुलीकरण  होने  में  सहायक  हुआ  और  इससे  छिड़काव
 कार्यों  में  रुकावट  आई  जिससे  कपास  को  क्षति
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 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  आधार  पर  इन  राज्यों  को  हुई

 वित्तीय  हानि  का  अनुमान  इस  प्रकार

 राज्य  वित्तीय  हानि  करोड़

 1.  पंजाब  380.88

 2.  हरियाणा  684.13

 3.  राजस्थान  298  .60

 योग  1363.61

 से  किसानों  को  फसल  हानि  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि
 बीमा  योजना  के  अधीन  क्षतिपूर्ति  दी  जाती  वैसे  नियमों/मानदण्डों

 के  अनुसार  केवल  उन्हीं  किसानों  को  क्षतिपूर्ति  दी  जाती  जिन्होंने

 अपनी  फसल  का  बीमा  कराया  पंजाब  और

 राजस्थान  राज्य  इस  योजना  के  अंतर्गत  सम्मिलित  नहीं  है  क्योंकि

 इस  राज्यों  ने  बीमा  योजना  का  विकल्प  नहीं  चुना  हुआ

 ]

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 161.  श्री  जीर  सिह  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  का  कुछ  कृषि  उत्पादों  तथा  कृषि  से

 संबंधित  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इस  संबंध

 में  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए

 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  मारायण  यादव  ):
 और  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  की  नीति  देश  की

 निर्यात-आयात  नीति  का  एक  अभिन्न  अंग  है  और  यह  भारत  की

 खाद्य  कृषि  आय  को  अधिकतम  बनाने  और  विदेशी  मुद्रा
 अर्जित  करने  की  चिन्ताओं  द्वारा  शासित  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात

 के  कार्य  निष्पादन  की  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  कुछेक  को

 छोड़कर  अधिकांश  कृषि  निर्यात  अब  निर्बाध  रूप  से  निर्यात  किये

 जा  सकते  कृषि  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं-छोटी  और  बडी
 नर्सरियां  उगाने  के  लिए  सहायता  उन्नत  पैकेजिंग  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  गुणवत्ता  सुधार  और
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 विक्रेता  बैठकों  जैसे  संवर्धत  अभियानों  की  व्यवस्था  करना  और

 डाटा-बेस  तैयार  करने  तथा  मंडी  सूचना  के  प्रचार-प्रसार  के  लिए
 सहायता

 पिछले  वर्ष  का  कार्य-निष्पादन  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात
 के  लिए  मानक  लक्ष्य  का  काम  करता  चूंकि  कृषि  जिंसों  में

 अंतरराष्ट्रीय  व्यापार  स्वदेशी  पूर्ति  और  उसके  मुकाबले  अंतर्राष्ट्रीय

 व्याप्त  उपभोक्ता  व्यापार  अधीन  किस्मों  और  संबंधि

 गुणस्तर  पर  निर्भर  करता  है  इसलिए  निर्धारित  लक्ष्य  निश्चित  रूप

 इच्छा  का  एक  संकेत  होते

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  में  प्रशासनिक  परिवर्तन

 162.  श्रीमती  श्यामा

 श्री  नरेश

 क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  इसकी

 सहायक  कम्पनियों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  मद्देनजर  उसमें  व्यापक

 प्रशासनिक  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  तथा  उसकी  सहायक

 कम्पनियों  के  काफी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों

 में  पारदर्शिता  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  )  और  भ्रष्टाचार  को  रोकने

 के  लिए  कोल  इंडिया  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 1.  संवेदनशील  पदों/विभागों  की  पहचान  करना

 2.  सहमति  सूची  में  आए  तथा  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग

 के  परिपत्र  के  अनुसार  संदिग्ध  सत्यनिष्ठा  वाले

 अधिकारियों  की  सूची  में  आये  अधिकारियों  का

 स्थानान्तरण

 3.  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  के  दिशा-निर्देशों  के

 संवेदनशील  विभागों  में  अधिकारियों  को  बारी-बारी  से
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 4.  की  सलाह  की  प्राथमिक

 जांच/नियमित  मामले  में  ग्रस्त  अधिकारियों  का

 स्थानान्तरण/निलम्बन

 5,  कोयले  की  स्टाक  स्थिति  की  प्रतिवर्ष  जांच

 और  तथा  सहायक  कंपनियों  के

 अधिकारियों  द्वारा  कदाचार  तथा  कार्यविधिक  अनियमितताओं

 में  लिप्त  होने  संबंधी  शिकायतें  कोल  इंडिया  में  विभिन्न  स्रोतों

 से  प्राप्त  होती  ऐसी  शिकायतों  में  जिन  शिकायतों  में  विशिष्ट

 आक्षेप  होते  उनकी  कंपनी  के  सतर्कता  विभाग  द्वारा  जांच  की

 जाती  है  और  जिन  मामलों  में  आक्षेप  जांच  के  दौरान  प्रथम  द्रष्टया

 सिद्ध  होते  उनमें  संबंधित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उचित

 अनुशासनात्मक  कार्यवाही  शुरू  की  जाती  2000  से

 2001  की  अवधि  के  जिन  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 यतें  प्राप्त  हुई  उनके  विरुद्ध  तथा  उसकी

 सहायक  कंपनियों  द्वारा  279  मामलों  में  जांच  की  गई

 सी.आई  द्वारा  अपने  कार्यचालन  तथा  सहायक  कंपनियों

 के  कार्यचालन  में  पारदर्शिता  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाये  जा  रहे

 1.  विविध  प्रचालन  नियम  पुस्तिकाओं
 का

 सरलीकरण  तथा

 2.  उपयोगकर्ताओं  के  मध्य  कंपनी  के  कार्यचालन  संबंधी

 नियमों  तथा  कार्यविधियों  का  व्यापक

 3.  के  निर्देशानुसार  अनुवर्ती  कार्यवाही  के  लिए

 सतर्कता  विभाग  को  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  उपलब्ध

 विमान  अपहरण  के  मामलों  में  वृद्धि

 163.  श्री  क्या  नागर  घिमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  विमान  अपहरण  के  मामलों  में  हो  रही

 वृद्धि  को  रोकने  हेतु  एक  दीर्घावधि  नीति  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  नागर  विमानन  प्रचालनों  में  अपहरण  और  अन्य  अवैध

 हस्तक्षेप  से  बचाव  के  लिए  एयरपोर्टों  पर  सुरक्षा  व्यवस्था  कड़ी
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 करने  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  उपाय  किये

 (1)  अनुसूचित  एयरलाइनों  पर  रेंडम  आधार  पर  स्काई  मार्शलों

 को  तैनात

 (2)  सभी  प्रचालन  एयरपोर्टों  पर  समयबद्ध  तरीके
 से  केन्द्रीय

 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  तैनात

 (3)  मुख्य  एयरपोर्टों  पर  क्विक  रिएक्शन  टीम  को  तैनात

 (4)  सख्त  एक्सेस  कंट्रोल  और  लैडर  प्वाइंट  पर  यात्रियों  की

 और  उनके  सामानों  की

 एआअर  इंडिया  द्वारा  विदेशों  में  कार्यालय  बंद  करना

 164.  श्री  राम  मोहन

 श्री

 श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह

 श्री  शिवाजी

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  एअर  इंडिया  ने  विदेशों  में  अपने  बीस  कार्यालयों

 को  बंद  करने  तथा  अन्य  स्टेशनों  पर  तैनात  स्टाफ  को  कम  करने

 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसके  क्या  प्रभाव  और

 इसके  परिणामस्वरूप  छंटनी  किये  जाने  वाले  कर्मचारिय॑

 का  भुगतान  करने  के  लिए  कितने  धन  की  आवश्यकता

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  एअर  इंडिया  ने  अपने  बीस  ऑफ  लाइन

 स्टेशनों  को  बंद  करने  का  निर्णय  लिया  है  और

 विमानन  परिदृश्य  को  देखते  हुए  अन्य  स्टेशनों  पर  नियुक्त  स्टाफ  में

 कटौती  की  समीक्षा  कर  रही  निम्नलिखित  स्टेशनों  को  बंद  किये

 जाने

 वह  विश्व  भर  में

 और  कनाडा  स्थित-बोस्टन/मोन्द्री३

 तथा  यूरोप  स्थित-मनचेस्टर/स्टॉकहोम/बारसीलोना/

 बुडापेस्ट/पराग्यू/वारसा/बेलग्रेड/लायंज/नीस  अफ्रीका

 जोहन्सबर्ग/बलैन्टायर/गाबारोन
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 गल्फ  और  पूर्वी  मध्य  क्षेत्र  के-काइरो/तेहरान/बेरूत

 पूर्वी  क्षेत्र  के  परे-नागोया/मनीला

 स्टेशनों  पर  लगभग  4  और
 ऑफलाइन कलाइन

 स्टेशनों  पर  लगभग  4  लाख  रुपए  प्रति  वर्ष  आंकलित

 70.25  लाख  प्रतिवर्ष

 कर्मचारियों  की  छंटनी  किये  जाने  से  इस  पर  लगभग  2५

 करोड़  रुपये  का  व्यय  होने  की  संभावना  इसमें  सभी

 वीआरएस  के  मामले  की  तरह  ही  एक  मुश्त  भुगतान  किया

 कंपनी  अधिनियम  के  अनुसार  कंपनी  को  व्यय  की  पांच  वर्ष  की

 अवधि  होने  पर  गणना  की  जाती  दिए  गए  आंकड़े  अनुमानित

 विमानपत्तनों  पर  लगाना

 श्रीमती  मिनाती

 श्री  सुनील

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सम्पूर्ण  देश  में  सभी  बारह  स्थानों  पर  विमान

 यात्रियों  की  सुरक्षा  हेतु  लगाने  का  कार्य  पूरा  कर  लिया

 गया  है  और  इसे  कार्यरत  बना  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 परियोजना  हेतु  कुल  कितनी  निधियां  आबंटित  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 आटोमेटिक  विजुअल  रेंज  एसैस  एक

 मौसम  संबंधी  उपकरण  है  जो  रनवे  के  साथ  दृश्यता
 के  बारे  में  बताता  यह  उपस्कर  भारतीय  मौसम  विभाग  द्वारा

 संस्थापित  एवीआरए  इस  समय  भारत  में  आठ  हवाई  अड्डों
 पर  उपलब्ध  है  जिनमें

 बंगलौर  तथा  हैदराबाद  के  हवाई  अड्डे  शामिल

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  जो  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी
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 कृषि  संबंधी  राज-सहायता

 166.  श्री  सुनील  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  राज-सहायता  में  कमी  करने  की  वचनबद्धता  के

 बावजूद  भी  यूरोपीय  संघ  के  देश  किसी  न  किसी  रूप  में  अपनी

 कृषि  संबंधी  राजसहायता  जारी  रख  रहे

 यदि  तो  क्या  भारतीय  कृषि  क्षेत्र  को  ऐसी
 सहायता  से  वंचित  रखा  गया

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप स  राज्य  में

 कृषि
 क्षेत्र  प्रभावित  हो  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  बेरोजगारी  तथा

 भारतीय  कृषकों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरों  में  पलायन
 को  रोकने

 के  लिए  क्या  ठोस  उपाय  किये  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 यूरोपीय  संघ  के  देशों  द्वारा  कृषि  समझौते  के  अंतर्गत  सब्सिडियों

 की  कटौती  संबंधी  वचनबद्धता  के  उल्लंघन  की  कोई  सूचना  नहीं

 कृषि  समझौते  के  अनुसार  वे  सभी  देश  जो  कृषि

 समझौते  से  पूर्व  निर्यात  सब्सिडियां  नहीं  दे  रहे  थे  उन्हें  नई  निर्यात

 सब्सिडियां  देने  की  अनुमति  नहीं  विकासशील  देशों  को

 पैकेजिंग  इत्यादि  की  लागत  पूरी  करने  के  लिए  अपने

 निर्यात  कार्यक्रमों  में  कछ  सब्सिडियां  देने  की  अनुमति  दी  जाती

 विकसित  देशों  द्वारा  निर्यात  सब्सिडियों  के  बने  रहने  से

 विकासशील  के  कृषि  निर्यात  की  प्रतियोगितात्मकता  बुरी  तरह

 प्रभावित  होती

 भ  lj  प्व ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने

 सरकार  सम्पूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना  सहित

 रोजगार  सृजन  के  विभिन्न  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रही  इसके

 अतिरिक्त  कृषि  का  समग्र  विकास  करने  के  लिए  सरकार  ने  राज्यों

 को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  परम्परागत  स्कीमों  वाले  दृष्टिकोण
 को  छोड़कर  मैक्रो  प्रबंधन  पद्धति  अपना  लिया

 वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  (  )  द्वारा
 कोयले  की  दुलाई

 167.  श्री  नरेश  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  कोयला  उद्योग  में  कोयले  के  उत्पादन  और  दुलाई
 के  लिए  निजी  ट्रांसपोर्टों  तथा  श्रमिकों  को  लगाने  पर

 प्रतिबंध

 यदि  तो  क्या  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  ने  इन

 पर  लगे  प्रतिबंध  के  बावजूद  भी  इस  उद्देश्य  के  लिए  निजी  ठेकेदारों

 तथा  श्रमिकों  को  लगाया

 तत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तत्संबंधी  क्षेत्र-वार

 और  इसके  क्या  कारण  है

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  क्षेत्र  में

 द्वारा  निजी  श्रमिकों  तथा  ट्रांसपोर्टों  को  कितनी  राशि  का  भुगतान

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ))  और  ठेका  श्रम  और

 1970  के  अंतर्गत  कोयला  उठाने  तथा  ओवर  बर्डन  ठेका

 श्रमिकों  को  लगाने  की  मनाही

 कोयले  के  परिवहन  के  लिए  ठेका  मजदूर  लगाने  के  संबंध  में

 कोई  ऐसा  निषेध  नहीं  जैसाकि  कानून  के  अंतर्गत  अनुमत्य
 साइडिंग  तथा  पिटहैड  तक  कोयले  के  परिवहन  के  लिए  डब्ल्यू  सी.एल
 प्राइवेट  पार्टियों  स ेउपकरण  लोडर्स  तथा  पर  ले

 रहा  रिमूबल  के  लिए  भी  डब्ल्यू  प्राइवेट  एजेंसियों
 से  डोजर्स  इत्यादि  जैसे  उपकरण
 पर  ले  रहा

 से  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए
 प्रश्न  नहीं  उठता  है

 बेरोजगारी  की  दर  में  वृद्धि

 168.  श्री  वेत्रिसेलवन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  देश  में  राज्यवार  कुल  बेरोजगार  स्नातकोत्तर

 इंजीनियरिंग  स्नातकों  और  डिप्लोमाधारियों  की  कुल  संख्या

 कितनी

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि  30.6.1999

 की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  के

 चालू  रजिस्टर  पर  इंजीनियरी  स्नातक  एवं
 उससे  अधिक  तथा  डिप्लोमाधारी  अर्हता  वाले  जिनमें  यह  आवश्यक

 नहीं  कि  सभी  बेरोजगार  रोजगार  चाहने  वालों  की  संख्या  का

 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  30.6.99  की  स्थिति  के  अनुसार  अर्हताओं  सहित  चालू  रजिस्टर

 पर  रोजगार  चाहने  वालों  की  संख्या

 स्नातक  स्नातकोत्तर  इंजीनियरी  डिप्लोमाधारी

 स्नातक  व

 उससे  अधिक

 2  3  4  39.94  6

 2.  आंध्र  प्रदेश  427  39  50.83  39.94  63.9

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  115.01  0.09  0.02  0.04

 3.  असम  357.53  344  4.97  4.52

 4...  बिहार  357.53  1.04  7.89  28.28

 5.  गोवा  112.62  1745  0.38  9.99

 7.  गुजरात  82.23  11.75  6.8  9.99

 7.  हरियाणा  50.81  19.91  0.95  6.39

 8...  हिमाचल  प्रदेश  18.98  6.21  1.37  4.14

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  232.60  22.75  17.63  39.55

 1. |  कर्नाटक  221.25  22275  16.68  39.55

 12.  केरल  297.47  28  27  3.90  24.57

 13...  मध्य  प्रदेश  297  47  87.99  3.90  24.57

 14, =  महाराष्ट्र  345.68  5.27  1.06  46  .89

 मणिपुर  38.50  5.27  0.13  0.26

 1%.  मेघालय  3.88  0.26  0.19  0.26

 मिजोरम  6.64  0.52  0.10

 18.  नागालैण्ड  2.99  6.24  2.68  0.45

 19.  उड़ीसा  69.88  78  6.24  2.68  33.98

 20...  पंजाब  69.88  25.92  0.78  6.80

 20...  राजस्थान  25.92  0.78  6.80

 23.  सिक्किम  *

 22...  तमिलनाडु  492.05  96.47  24.20  0.43

 23. त्रिपुरा 3.39 0.75 0.43
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 1  2  3  4  5  6

 24...  उत्तर  प्रदेश  363.20  100.54  5.09  38.87

 25.  पश्चिम  बंगाल  638.50  47.05  8.27  32.43

 26.  अंडमान  और  निकोबार  1.56  0.24  0.13  0.18

 द्रीप  समूह

 27...  चंडीगढ़  6.87  5.08  0.56  5.15

 28...  दादर  व  नगर  हवेली  0.18  0.019  0.012  0.02

 29...  दिल्ली  150.33  36.64  3.98  23.12

 30.  दमन  व  दीव  1.01  0.09  0.071  0.10

 31...  लक्षद्वीप  उन  उन

 32.  पांडिचेरी  10.86  2.26  0.92  2.88

 अखिल  भारत  4432.68  647.94  173.67  569  .34

 राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा
 हो  सकता  है  पूर्णाकों  के  कारण  आंकड़े  योग  से  मेल  न

 झारखंड  और  उत्तरांचल

 उपलब्ध  नहीं

 अधिकारियों  को  विदेशी  सहायता

 श्री  शमशेर  सिंह  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  विभिनन  क्षेत्रों  और  विषयों  में  अधिकारियों

 की  तकनीकी  और  प्रशासनिक  क्षमताओं  को

 सुधारने  के  लिए  प्रतिष्ठित  विदेशी  संस्थाओं  में  प्रशिक्षण  हेतु  इनको

 चयनित/प्रयोजित/प्रतिनियुक्त  करती  जहां  ऐसे  प्रशिक्षण  की  लागत

 द्विपक्षीय/अंतरराष्ट्रीय  समझौते  के  तहत  प्रायोजक  देशों/एजेंसियों  द्वार

 बहन  की  जाती  है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रालय

 के  अंतर्गत  कितने  व्यक्तियों  ने  ऐसे  अल्प  दीर्घकालिक  पाठयक्रम

 किए

 उनमें  कितने  व्यक्ति  और  अन्य  पिछड़े
 वर्ग  के  थे  और  उनका  प्रतिशत  कितना

 क्या  विदेशों  में  प्रशिक्षण  हेतु  अधिकारियों  के  चयन  में

 जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  को  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  दिया  जा  रहा  और

 से  संबंधित  सूचना  मध्य  और  उत्तर  प्रदेश  में  शामिल  की  गई

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती  ))

 और  अपेक्षित  सूचना  इस  प्रकार

 उनमें  से  अनुसूचित  प्रतिशत वष्  विदेश  में  प्रशिक्षण

 के  लिए  प्रतिनियुक्त  अनुसूचित  जनजाति

 अधिकारियों  तथा  अन्य  पिछड़े
 को  कुल  संख्या  वर्ग  के  व्यक्ति

 1998  22  2  9.00

 1999  48  3  6.25

 2000  14  2  14.29

 और  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण

 विभाग  तथा  आर्थिक  कार्य  विभाग  से  प्राप्त  परिपत्र  में  निर्धारित

 मानदंडों  के  अनुसार  विदेश  में  प्रशिक्षण  के  लिए  उपयुक्त  अधिकारियों

 के  नामांकन  की  सिफारिश  की  ऐसे  नामांकन  की  सिफारिश
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 करते  समय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  तथा  महिला

 अधिकारियों  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  करने  पर  यथोचित

 ध्यान  दिया  जाता  आवेदकों  में  से  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  के  लिए

 अधिकारियों  का  नामांकन  तकनीकी  आयु  सीमा

 तथा  पाठ्यक्रम  आयोजित  करने  वाले  प्राधिकरण  द्वारा  अपेक्षित  संबंधित

 अनुभव  के  आधार  पर  किया  जाता  अंत  में  उम्मीदवारों  का

 चयन  पाद्यक्रम  प्रायोजित  करने  वाले/आयोजित  करने  वाले  संस्थानों

 द्वारा  उनके  अपने  मानदंड  के  अनुसार  किया  जाता

 तमिलनाडु  में  पर्यटन  विकास

 170.  श्री  क्या  पर्यटन

 कृपा  करेंगे

 मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  का  तमिलनाडु  के  वेल्लोर  किले  को  पर्यटन

 होटल  में  परिवर्तित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  तमिलनाडु  के  वेल्लौर  जिले  में  पर्यटन  की

 संभावनाओं  पर  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री

 प्रश्न  नहीं

 वेल्लोर  जिले  में  पर्यटन  की  संभावनाएं  स्थापित  करने  के

 उद्देश्य  से  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  एलागिरी  के  प्राकृतिक  मार्गों

 के  यात्रीनिवासों  का  बागवानी/भू-दृश्य  निर्माण

 पर्यटक  सूचना  केन्द्र  और  प्रकाश  उपलब्ध  करवाकर  वेल्लोर  किले

 के  एकीकृत  विकास  औ  सुन्दरौकरण  का  कार्य  हाथ  में  लिया  है  ।

 विमान  किराये  में  वृद्धि

 योगी

 श्री  दलपत  सिंह

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विमान  किराये  में  वृद्धि  करने  का

 विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 यात्री  किराये  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  का  प्रस्ताव

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 )  बीमा  प्रीमियम  में  वृद्धि  को  देखते  इंडियन  एयरलाइंस
 ने  अब  अपनी  घरेलू/अंतरराष्ट्रीय  सेवाओं  पर  निम्नानुसार  बीमा  प्रभार

 लागु  किय

 घरेलू  सेवाएं

 -  आईएनआर-पहली  2001  से  प्रभावी  रूपया

 किराए  पर  प्रति  सेक्टर  100  से  बढ़ाकर  पहली

 2001  से  प्रति  सेक्टर  250  रुपये  कर  दिया  गया

 -  पहली  2001  से  प्रभावी  अमेरिकी  डालर  किराए
 पर  प्रति  सेक्टर  2  अमेरिकी  डालर  से  बढ़ाकर  पहली

 200  से  प्रति  सेक्टर  5  अमेरीकी  डालर  कर

 दिया  गया

 -  भारत  से  होकर  यात्रा  के  लिए  पहली  2001

 से  प्रभावी  प्रति  सेक्टर  2  अमेरिकी  डालर  से  बढ़ाकर
 पहली  2001  से  प्रति  सेक्टर  5  अमेरिकी  डालर

 अन्य  देशों  से  भारत  में  यात्रा  संबंधित  देश  की
 राष्ट्रीय  विमान  कंपनियों  की  प्रेक्टिस  का

 जा  रहा
 अनुसरण  किया

 -  इंडियन  एयरलाइंस  ने  सरकार  के  अनुमोदन  से  25

 2001  से  फ्लेक्सिबल  फेयर  पालिसी  अपनाई

 फ्लेक्सिबल  फेयर  पालिसी  से  इंडियन  एयरलाइंस  को

 यह  मदद  मिलेगी  कि  वह  मार्किट  शेयर  प्राइस

 सेंसिटिविटी  और  अन्य  मार्किट  सम्बद्ध  फैक्टगरें  सहित

 फैक्टरों  की  भिन्नता  पर  निर्भर  होते  हुए  से  से

 सेक्टर  तथा  सीजन  से  सीजन  किराया  भिन्नता

 अथवा  पर  विचार  कर  फ्लेक्सी  फेयर

 की  वजह  से  किराए  को  बाजार  आधार  वाला

 बनाने  की  दिशा  में  एक  प्रयास  किया  गया

 ञ्ञ

 श्मीर  में  शिव  मंदिर  का  विकास

 172.  मोहम्मद

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  दक्षिण  कश्मीर  में
 अमरनाथ  जैसा  एक  महत्वपूर्ण  हिन्दू  तीर्थ  का  एक  और  प्राचीन
 शिव  मंदिर  पाया  गया

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  ने  कश्मीर  में  इस  तीर्थ  स्थान
 के  विकास  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  नहीं  तो

 इसके  क्या  कारण

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री

 और  श्री  अमरनाथ  मंदिर  बोर्ड  में  मंदिर  के  निकट

 एक  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  किया  और  समाचार-पत्रों  व

 दूरदर्शन  के  माध्यम  से  जनता  में  इसका  विस्तृत  प्रचार  किया  गया

 तमिलनाडु  में  सिंचाई  परियोजनाएं

 173.  श्री  क्या  जल  संसाथ्न  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  राज्य  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  हां  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  तमिलनाडु  में  कोई  चालू  वृहद  सिंचाई  परियोजना

 नहीं

 तमिलनाडु  सरकार  से  कोई  भी  प्रस्ताव  तकनीकी-आर्थिक

 मूल्यांकन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 जल  राज्य  का  विषय  होने  के  बाढ़  नियंत्रण  तथा

 जल  निकास  सहित  सभी  प्रकार  की  सिंचाई  परियोजनाओं/स्कीमों
 की  अपने  स्वयं  के  संसाधनों  तथा  अपनी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार

 वित्त  पोषण  तथा  क्रियान्वयन  आदि  करने  की  मुख्य
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 जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता

 ब्लाक  अनुदानों/ऋणों  के  रूप  में
 दी  जाती  है और  यह  किसी  स्कीम

 के  किसी  क्षेत्र  से  जुड़  नहीं  होती

 आपदा  प्रबंधन  संबंधी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 174.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  आपदा  प्रबंधन  संबंधी  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त

 समिति  ने  आपदा  प्रबंधन  के  बारे  में  एक  पूर्ण  मंत्रालय  के  गठन

 की  सिफारिश  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  अंतिम  निर्णय  ले  लिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 हां

 समिति  द्वारा  कोई  ढांचागत  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया

 सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  दीर्घकालिक  संस्थागत

 प्रबंध  सुझाने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय

 आपदा  प्रबंध  समिति  का  गठन  भी  किया  अब  उच्च  शक्ति  प्राप्त

 समिति  राष्ट्रीय  समिति  के  एक  कार्य  दल  के  रूप  में  कार्य  कर  रही

 इस  संबंध  में  कोई  निश्चित  समय  सीमा  निर्धारित  करना  संभव

 नहीं

 कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 175.  श्री  सुदर्शन  नाच्वीयपन:ः  क्या  कृषि  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  अपने

 निर्यात  में  भविष्य  की  प्रगति  हेतु  कुछ  ताजे  फूलों  की  पहचान  की
 ड्डै

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
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 कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने

 आर्किडो  ओरियन्टल  एण्ड  एशियाटिक

 स्प्रे  स्प्रे

 ट्रोपिकल  ग्रीन्स

 और  अन्य  मौसमी  फूलों  को  भविष्य  में  निर्यात  हेतु
 विकास  करने  के  लिए  चिन्हित  किया

 भारत  सरकार  ने  बंगलौर  में  पुष्प  नीलामी  केन्द्र  स्थापित

 करने  की  पहल  की  मुम्बई  तथा  नोएडा  में  भी

 ऐसे  ही  केन्द्रों  की  स्थापना  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा

 इनसे  पुष्पकृषि  क्षेत्र  के  निर्यात  और  स्वदेशी  विकास  में  सहायता

 कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  हालैन्ड

 में  भी  एक  विपणन  केन्द्र  स्थापित  किया  है  ताकि  बेहतर  मूल्य

 वसूली  के  लिए  आपूर्तियों  में  अविरोध  बनाए  रखा  जा

 चने  की  खेती

 176.  श्री  रामानन्द  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  चने  की  खेती  पर  अक्तूबर  में

 अचानक  भारी  वर्षा  से  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  हजारों  टन  चना  नष्ट  हो

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिला-वार  कितना

 नुकसान  हुआ

 राज्य  सरकार  द्वारा  किसानों  को  कितना  और  किस  दर

 पर  चना  प्रदान  किया

 (S)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उक्त  हानि  तथा  इसके  कारण्

 मांगी  गई  राहत  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  सूचित  कर  दिया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सूचना
 के  अनुसार  अक्तूबर  में  हुई  भारी  वर्षा  के  कारण  कोई  भी  बुरा
 प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  और  चने  के  बीज  को  भी  कोई  नुकसान  नहीं

 पहुंचा  है  जैसा  कि  उनके  द्वारा  बताया  गया
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 प्रश्न  नहीं

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  2500  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर

 से  16690  क्विंटल  चने  का  बीज  किसानों  को  वितरित  किया

 और  कृषि  मंत्रालय  एवं  सहकारिता

 को  ऐसी  कोई  जानकारी  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुई

 दुग्ध  उत्पादन

 177.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीनः  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  आपूर्ति  किये  जा  रहे  दुग्ध  के  उपभोग  से  लगभग

 5  प्रतिशत  लोगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक

 कदम  उठाये  जा  रहे

 क्या  सरकार  देश  में  प्रति  पशु  प्रति  वर्ष  1000  लीटर

 दुग्ध  उत्पादित  करने  के  लक्ष्य
 को  अभी  तक  हासिल  नहीं  कर  पा

 रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  अभी  तक  इस

 दिशा  में  कया  कदम  उठाए  गए  और

 सरकार  द्वारा  सस्ती  दरों  पर  आसानी  से  दुग्ध  की  आपूर्ति
 करने  हेतु  क्या  नीति  बनाई  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 और  सहकारी  दुग्ध  सार्वजनिक

 तथा  निजी  क्षेत्र  की  डेयरियों  जैसी  संगठित  एजेंसियों  के  माध्यम  से

 आपूर्तित  दूध  के  उपभोग  से  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 और  दुधारू  पशु  का  औसत  वार्षिक
 उत्पादन  1985-86  में  लगभग  858  लीटर  प्रतिवर्ष  से  बढ़कर  1998-
 99  में  1291  लीटर  प्रतिवर्ष  हो  गया

 देश  में  सहकारी  नेटवर्क  उचित  दर  पर  अच्छी  गुणवत्ता
 बाले  दूध  का  विपणन  करता  है

 डल्ली  राजहरा  रनघाट  बस्तर  लाइन  को  स्वीकृति

 178.  श्री  पुन्नू  लाल  मोहलेः  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  और  राज्य  सरकार  का

 डल्ली  राजहरा  रनघाट  बस्तर  रेल  लाइन  से  संबंधित  संयुक्त  प्रस्ताव

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  द्वारा  अस्वीकृत  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या

 कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  ब्नज  किशोर  त्रिपाठी  )

 से  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  ओ  ई  ने

 रेल  लाइन  को  अनुमोदित  नहीं  किया  है  क्योंकि  ये  वनस्पति  और

 जीव-जंतुओं  से  समृद्ध  बस्तर  के  जंगल  से  होकर  गुजरती  है  जिससे

 पर्यावरण  को  नुकसान  स्टील  अर्थोरिटी  ऑफ  इंडिया
 ने  इस  मामले  को  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  साथ  पुनः

 उठाने  का  प्रस्ताव  किया

 एअर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइंस  का

 संयुक्त  उड़ान  उद्यम

 179.  श्री  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कालीकट

 से  दुबई  और  आबूधाबी  के  लिए  एअर  इंडिया  और  इंडियन

 एयरलाइंस  का  संयुक्त
 ढांचे  के  कारण  भारी  घाटा  उठा  रहा  है

 उड़ान  उद्यम  अपने  सिद्धांतविहीन  किराये

 क्या  सरकार  को  इस  बात

 उड़ान  उद्यम  के  लिए  निर्धारित  किराया  इन  विमान  कंपनियों  द्वारा

 इन्हीं  गंतव्य  स्थानों  के  लिए  निर्धारित  अपने-अपने  किराये  कौ

 तुलना  में  बहुत  अधिक  और

 दामोदर  कोलियरी  जिसमें  137  व्यक्ति  के  कर्मचारी

 होने  का  दावा  कर  रहे  के  रोजगार  का  मामला  ये  मामले

 1982-84  की  अवधि  के

 28  1923

 की  जानकारी  है  कि  संयुक्त
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  अनुचित  किराया  प्रणाली

 में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख

 दी

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड

 180.  श्री  बसुदेव  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ने  न्यायाधिकरण

 बधी  सभी  अवार्डों  का  कार्यान्वयन  कर  दिया  है

 दि  तो  उसके  क्या  कारण

 उन  अवार्डों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  भारत  कोकिंग

 कोल  लिमिटेड  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  हार  गया

 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  न्यायालयों  में  मुकदमों
 का  सामना  कर  रहा  और

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ))  और  अधिकरणों  के  निर्णयों  को  क्रियान्वित
 किया  जा  चुका  है  सिवाय  उनके  जिन्हें  उच्च  न्यायालय/उच्चतम

 न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई

 निम्नलिखित  मामलों  में  उच्च

 उच्चतम  न्यायालय
 में  हार  हुई  प्रत्येक  के  संबंध  में  उठाए  गए

 झारखंड  उच्च  रांची  ने  दिनांक  282.2001  के  आदेश

 द्वारा  प्रबंधन  को  मामला  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के

 समक्ष  रखने  की  छूट  दी  के  समक्ष  रुग्ण

 औद्योगिक  कंपनी  1985  की  धारा

 22  (3)  के  अंतर्गत  राहत  हेतु  याचिका  प्रस्तुत  की  जा  चुकी
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 भूरूंगिया  परियोजना  जिसमें  105  श्रमिक  के  कर्मचारी

 होने  का  दावा  कर  रहे  के  रोजगार  का  मामला  मामला

 1982  की  अवधि  से  पूर्व  का

 के  सुरक्षा  अनुरक्षकों  द्वारा  बीसीसीएल  में  रोजगार

 हेतु  दावा  जिमसें  39  व्यक्ति  शामिल  मामला  1982-84  की

 अवधि  का  -
 न्म्न्भ्््ध्ष्ण्ष्ि्््््रत्््षत््  ििव्््ण््णषषष्णण्णण्गणंण

 और  के  विभिन्न

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतर्गत

 46  अभियोग  लंबित  ये  विभिन्न  न्यायालयों  में  न्यायाधीन

 विदेशों  में  कार्यरत  भारतीय  श्रमिकों  के

 लिए  कल्याण  निधि

 181.  श्री

 श्री  वीरेन्द्र

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  विशेष  इंडियन  ओवरसीज  वर्कस  बेलफेयर

 फंड  के  सृजन  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  उद्देश्य  क्या  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा

 कया

 सरकार  द्वारा  देश  और  विदेशों  में  अप्रवासी  श्रमिकों  के

 शोषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 क्या  देश  में  कुल  श्रमिकों  में  से  92  प्रतिशत  श्रमिक

 असंगठित  क्षेत्र  में  कार्यरत  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  असंगठित  क्षेत्र  में  कार्यरत

 श्रमिकों  को  सामाजिक  सुरक्षा  नेट  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि  और

 इंडियन  ओवरसीज  वर्कस  वेलफेयर  फंड  के  गठन  पर  फिलहाल

 सरकार  विचार  कर  रही  ४

 उच्चतम  न्यायालय  ने  दिनांक  19.7.2000  के  आदेश  द्वारा  यह  आदेश

 पारित  किया  कि  श्रमिकों  को  अपनी  पहचान  हेतु  प्रबंधन  द्वारा

 निर्धारित  प्रोफार्मा  भरना  आवश्यक  प्रारूप  जारी  किये  जा  चुके

 की  धारा  22(3)  के  अंतर्गत  राहत  हेतु  आवेदन

 बी.आई  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जा  चुका

 से  जहां  तक  भारत  में  प्रवासी  कर्मकारों  का  संबंध

 अंतर-राज्यिक  प्रवासी  कर्मकार  का  विनियमन  और

 सेवा  1979  में  प्रत्येक  अंतर-राज्यिक  प्रवासी

 कर्मकार  के  लिए  एक  पासबुक  समान  मजदूरी  के

 विस्थापन  भत्ते  के  यात्रा  भत्ता  और  समुचित  आवासीय

 चिकित्सा  सुविधाओं  आदि  का  प्रावधान  उत्प्रवास

 1983  के  अंतर्गत  ठेकागत  आधार  पर  रोजगार  के  लिए

 विदेश  जाने  वाले  भारतीय  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  उपाय

 करने  की  व्यवस्था  मजदूरी  का  विलम्ब  से  भुगतान  होने/भुगतान

 न  कार्य  के  अधिक  घंटे  होने  के  बारे  में  छुट-पुट  शिकायतें

 प्राप्त  होती  जब-कभी  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  होती  भारतीय

 मिशनों  और  भर्त्ती  एजेंटों  से  अनुरोध/निर्देश  जारी  किये  जाते  हैं  कि

 मामलों  को  संबंधित  सरकार/नियोक्ता  के  साथ  उठाकर  विवाद  का

 समाधान  कराया  यदि  भर्ती  एजेंट  निर्देशों  का  अनुपालन  नहीं

 करता  तो  उसे  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  जाता  है  और

 उसका  उत्तर  न््यायोचित  न  पाये  जाने  की  स्थिति  में  उस  भर्ती  एजेंट

 का  लाइसेंस  निलंबित/निरस्त  कर  दिया  जाता

 1999-2000  में  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  किए

 गए  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  अनुसार  देश  में  कुल  श्रमबल  का

 लगभग  92%  असंगठित  क्षेत्र  में  नियोजित  असंगठित  क्षेत्र

 का  एक  बड़ा  वर्ग  कृषि  कार्य  में  नियोजित  उनके  लिए

 सामाजिक  सुरक्षा-सह-पेन्शन  संबंधी  लाभों  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  2001  में  कृषि  श्रमिक  सामाजिक  सुरक्षा  योजना

 शुरू  की  गई  है  जो  कि  वर्तमान  में  देश  के  50  चुनिंदा  जिलों

 में  कार्यान्वत  की  जा  रही  है  और  तीन  वर्षों  की  अवधि  के

 अन्दर  इसके  अंतर्गत  लगभग  10  लाख  कृषि  श्रमिकों  को  शामिल

 किये  जाने  का  अनुमान  दिये  जाने  वाले  लाभों  में

 सह-दुर्घटना  धन  वापसी  और  पेंशन-सह-अधिवर्षिता  लाभ
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 शामिल  असंगठित  क्षेत्र  में  लगे  कर्मकारों  को  सामाजिक

 सुरक्षा  लाभ  प्रदान  करने  वाले  अन्य  कार्यक्रमों  में  राष्ट्रीय

 सामाजिक  सहायता  कार्यक्रम  शामिल  है  जिसके  अंतर्गत  वृद्धावस्था

 पेंशन  राष्ट्रीय  परिवार  लाभ  योजना  और  राष्ट्रीय  प्रसूति

 प्रसुविधा  जनश्री  बीमा  रोजगार  आश्वासन  योजना

 आदि  शामिल  सरकार  बीडी  कर्मकारों  और  खान  कर्मकारों

 के  लिए  उपकर  की  उगाही  करके  पांच  कल्याण  निधियां  भी

 चला  रही  है  जिनके  द्वारा  कर्मकारों  के  लिए  स्वास्थ्य

 शिक्षा  आदि के  क्षेत्र  में  तरह-तरह  की  कल्याण  सुविधाओं

 की  व्यवस्था  की  जाती  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की

 जा  रही  इन  योजनाओं  के  अतिरिक्त  तमिलनाडु  और

 पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकारें  भी  असंगठित  क्षेत्र  में  विभिन्न

 व्यवसायों/कार्यकलापों  में  लगे  कर्मकारों  के  लिए  सामाजिक  सुरक्षा

 लाभों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अनेक  योजनाएं  चला  रही

 आगमन  पर  वीजा  योजना

 182.  श्री  किरीट  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  पर्यटकों  के  लिए  आगमन  पर  बीजा

 योजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसके  अंतर्गत  किन-किन  देशों  के  लाभान्वित  होने  की

 सम्भावना  और

 इस  संबंध  में  क्या  प्रक्रिया  और  अन्य  रूपरेखाएं  अपनाए

 जाने  की  सम्भावना

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन  ):  से

 पर्यटक  आगमन  को  बढ़ावा  देने  तथा  इसे  सुगम  बनाने  की  दृष्टि

 से  पर्यटकों  को  आगमन  पर  वीजा  दिए  जाने  के  प्रस्ताव  को  पर्यटन

 मंत्रालय  द्वारा  गृह  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  गया  यह  सुझाव

 दिया  गया  है  कि  इस  योजना  की  शुरुआत  कुछ  चुनिंदा  देशों  के

 पर्यटकों  के  लिए  की  जानी  वे  देश

 नारवे

 स्पेन
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 इस  संदर्भ  में  अपनायी  जाने  बाली  प्रक्रिया  तथा  औपचारिकताओं

 अन्य  मंत्रालयों  के  साथ  विचार-विमर्श  कर  कार्रवाई  की  जा

 रही

 फसलों  को  खतरा

 183.  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  जैनेटिक  रूप  से  तैयार  की  गई  फसलों

 की  नई  किस्मों  में  निहित  भारी  खतरों  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  या

 अन्य  कृषि  विश्वविद्यालय  फसलों  की  नई  किस्मों  में  जैव-प्रौद्योगिकीय

 खतरों  के  प्रयासों  को  लेकर  कोई  अनुसंधान  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 हां

 और  जैव-प्रौद्योगिकी  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी

 भारत  सरकार  आनुवंशिक  रूप  से  संशोधित  जीवों  पर

 अनुसंधान  करने  वाला  प्रमुख  विभाग  आनुवंशिक  रूप  से  निर्मित

 फसलों  और  आनुवंशिक  रूप  से  संशोधित  जीवों  से  संभावित  जोखिम

 का  मूल्यांकन  जैव-प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  किया  जाता

 केन्द्रीय  मत्स्य  शिक्षा  मुम्बई  में  मछली  राष्ट्रीय

 डेरी  अनुसंधान  करनाल  तथा  गोविन्द  बल्लभ  पंत  कृषि  एवं

 प्रौद्योगिकी  पंतनगर  में  भैसों  में  कपास  के

 प्रभाव  पर  अध्ययन  किये  जा  रहे

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  में

 बैंगन  और  धान  पर  टॉक्सिन  जीनों  के  कार्यान्तरण

 केन्द्रीय  तम्बाकू  अनुसंधान  राजामुन्द्री  में  तम्बाकू
 केन्द्रीय  आलू  अनुसंधान  शिमला  में  आलू

 केन्द्रीय  कपास  अनुसंधान  नागपुर  तथा  कृषि  विज्ञान

 धारवाड  में  कपास  पर  अनुसंधान  किये  जा  रहे

 भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  बंगलौर  में  संस्थान  की  जैव
 सरक्षा  समितियों  के  पर्यवेक्षण  के  अंतर्गत  तरबज  में  रेबीज  प्रतिजन

 जय  छाणय़े झे  ला  परी  क्षण
 नियो  जा  उरी

 हैं उत्पन्न  करने  के  लिए  परीक्षण  किये  जा  रहे



 खाद्यान्न  उत्पादन

 184.  श्री  दिनेश  चन्द्र

 सुशील  कुमार

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1997-98  की  तुलना  में  वर्ष  2001-2002  के

 दौरान  देश  में  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ने  की  संभावना

 यदि  तो  वर्ष  1997-98  के  दौरान  कितना  खाद्यान्न

 उत्पादन  दर्ज  किया  गंया  और  वर्ष  2001-02  में  कितना  उत्पादन

 होने  का  अनुमान

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्न  उपलब्धता

 में  गिरावर  आई  और

 यदि  तो  वर्ष  1997-98  और  2000-01  के  दौरान

 प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्न  उपलब्धता  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  खाद्यान्नों

 के  नाम  क्या  है  जिनकी  उपलब्धता  न्यूनतम

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 वर्ष  1997-98  में  दर्ज  खाद्यान्न  उत्पादन  और  2001-

 02  में  संभावित  उत्पादन  इस  प्रकार

 मौसम  1997-98  2001-02

 खरीफ  101.58  105.59*

 रबी  90.68  107.87@

 योग  192.26  .26  213.46

 *28.9.2001  को  स्थिति  अनुसार  अग्रिम

 और  वर्ष  1997  और  2000  के  दौरान  महत्वपूर्ण

 खाद्याननों  की  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  का  ब्यौरा  इस  प्रकार
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 प्रति  व्यक्ति  प्रति

 मद  1997  2000

 चावल  78.5  75.1

 गेहूं  65.7  58.4

 अन्य  अनाज  26.7  21.9

 चना  4.5  4.0

 दाल  13.6  17

 खाद्यान्न  184.5  1672

 गयी  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  देश  में  खपत  के
 वास्तविक  स्तर  को  ठीक  से  नहीं  दर्शाती  क्योंकि  इसमें
 उत्पादों  और  उपभोक्ताओं  के  कब्जे  में  पड़े  भंडार  के  किसी
 परिवर्तन  को  हिसाब  में  नहीं  रखा  गया  इसलिए  समय  की

 अलग-अलग  दो  अबवस्थाओं  पर  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  की

 तुलना  करना  वैज्ञानिक  नहीं

 कृषि  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  अनुदान

 185.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 ्क्त  -

 करेंगे  ऐड
 कृपा  करंगे

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  विभिन्न  कृषि
 विश्वविद्यालयों  को  सहायता  अनुदान  दिये  जाने  के  लिए  क्या  मानदंड
 अपनाया  जाता  और

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कृषि
 विश्वविद्यालयों  को  दी  गई  सहायता  अनुदान  का  राज्यवार  ब्यौरा
 क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कृषि  विश्वविद्यालयों

 को  अनुदान  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  अपनाया  गया  मानदण्ड

 चोपड़ा  समिति  की  सिफारिश  पर  आधारित  जिसका

 गठन  विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/कैम्पसों  की  विकासात्मक

 शैक्षिक  विश्वविद्यालय  की  भर्ती  क्षमता  के  अंतर्गत

 महाविद्यालयों/कैम्पसों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आवश्यकता
 पर  आधारित  सहायता  मुहैया  कराने  के  लिए  किया  गया  राज्य
 में  अकेले  विश्वविद्यालय  को  ज्यादा  सहायता  मिलती  क्योंकि
 उनका  अधिकार-क्षेत्र  अधिक  विस्तृत  होता

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  एवं  स्कीम  के  अंतर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  अनुदान  सहायता  का  राज्यवार  विवरण

 राज्य  का  नाम  1998-99  1999-2000  2000-2001

 1.  असम  100.00  100.00
 -

 2.  आंध्र  प्रदेश  90.00  90.00  69  48

 3,  बिहार  182.00  153.33  82.54

 4.  पश्चिम  बंगाल  215.00  189.25  25  80.00

 5.  उत्तर  प्रदेश  268.00  286.61  144.98

 6.  गुजरात  100.00  94.50  51.00

 7.  हरियाणा  96.00  95.00  51.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  172.00  145.00  73.58

 9.  मध्य  प्रदेश  250.00  150.00  68.00

 10.  केरल  95,00  60.00  55.00

 11.  महाराष्ट्र  321.00  305.00  193.18

 12.  उड़ीसा  100.00  170.00  55.00

 13.  पंजाब  100.00  96.00  60.00

 14.  राजस्थान  140.00  190.00  128.00

 15.  जम्म  व  कश्मीर  110.00  425.00  56.20

 16.  तमिलनाडु  150.00  120.00  80.00

 17.  कर्नाटक  204.17  159.34  .34  130.37

 बन  )  1980  के

 उपबन्धों  में  ढील

 186.  श्रीमती  कुमुदिनी  क्या  पर्यावरण  और  वन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकारी  सिंचाई  परियोजनाओं  या  अन्य  परियोजनाओं

 के  विस्थापितों  के  लिए  पुनर्वास  कालोनियों  का  निर्माण  उन

 जो  पिछले  कई  दशकों  से  अपनी  वास  भूमि  के  बदले

 जमीन  पर  कब्जा  किए  हुए  की  जमीनों  के  निपटान  और  विद्युत
 कनेक्शनों  आदि  की  अनुमति  देने  के  लिए  वन

 1980  के  उपबंध  में  कोई  ढील  देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  मंत्रालय  में  अधिकारों  को  निहित

 करने  के  बजाय  उससे  प्रत्येक  राज्य  में  नियुक्त  केन्द्रीय  मुख्य  संरक्षणों

 को  प्रत्यायोजित  करने  तथा  उसे  बढ़ाने  का  है  ताकि  वर्तमान  में

 प्रदत्त  वन  भूमि  की  तुलना  में  अधिकाधिक  वन  भूमि  क्षेत्र  पर

 संबंधित  कार्य  किया  जा  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  (  श्री  और

 वन  1980  के  अंतर्गत
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 सामान्यतया  किसी  भी  वन  भूमि  को  आवासों  अथवा  आवासीय

 इकाइयों  जिसमें  सिंचाई  अथवा  अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  सरकार

 द्वारा  बेदखल  लोगों  के  लिए  पुनर्वास  कालोनियों  के  निर्माण  जैसे

 किसी  गैर  स्थल  विशिष्ट  कार्यों  के  लिए  प्रदान  नहीं  किया  जाता

 यद्याप  वर्ष  1980  से  पूर्व  के  ऐसे  अवैध  कब्जों  को  नियमित

 करने  का  उपबंध  है  जिसके  संबंध  में  राज्य  सरकारों  ने  अवैध

 कब्जों  को  नियमित  करने  के  लिए  अधिनियम  को  लागू  करने  से

 पूर्व  पहले  ही  उस  समय  निर्धारित  विभिन्न  पात्रता  मानदण्ड  के

 आधार  पर  निर्णय  लिया  था  परन्तु  वन  अधिनियम  के

 लागू  होने  से  पूर्व  पूर्ण  अथवा  आंशिक  रूप  से  वे  इन्हें  लागू  नहीं

 के

 संबंध  में  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  गुणदोष  के  आधार  पर  विचार  किया

 जाता  है  और  यदि  वनेतर  आवश्यक  एवं  अपरिहार्य  है  तो  क्षेत्र  की

 पर्यावरणीय  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयुक्त  शर्तों  के  साथ

 अनुमति  प्रदान  की  जाती ्

 विद्युत  कनैक्शनों  सहित  अन्य  विकासात्मक  परियोजनाओं

 और  गैर-वानिकी  उद्देश्यों  के  लिए

 बनेतर  प्रयोग  ऐसे  कार्यों  के  पारिस्थितिकीय  और  पर्यावरणीय  पहलुओं
 पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अत्यंत  सावधानीपूर्वक

 किए  जाने  की  आवश्यकता  जिसमें  विशेषज्ञता  और  निष्पक्ष

 छानबीन  की  आवश्यकता  इस  मंत्रालय  के  छह  क्षेत्रीय  कार्यालय

 अर्थात्  चंडीगढ़  भोपाल  बंगलौर

 भुवनेश्वर  शिलांग  पूर्व

 और  लखनऊ  में  हैं  न  कि  सभी  राज्यों  में

 उड़ीसा  में  निजी  खनन  कम्पनियां

 187.  श्री  अनन्त  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  खनिजों  की  खनन  और  अन्य

 खनन  कार्यकलापों  में  लगी  निजी  खनन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या

 इन  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  कम्पनी  द्वारा  उन  जिलों  के

 केन्द्रीय  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  जहां  वे  कार्य

 संचालन  कर  रही  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 इन  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक

 कम्पनी  द्वारा  उन  सड़कों  के  पुनरुद्धार  जिनका  वे  प्रयोग  कर  रही

 है  और  उनके  खानों  में  कार्यरत  श्रमिकों  को  स्वास्थ्य  परिचर्चा

 उपलब्ध  करवाने  के  लिए  क्या  कार्य  किया  गया
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 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ):  से  खान  विभाग  के  एक  अधीनस्थ

 भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  उड़ीसा  में  निजी

 क्षेत्र  मे ंखाोनों  की  एक  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  तथापि

 खनन  पट्टा  धारियों  द्वारा  जिलों  के  परिधीय  सड़कों  के

 स्वास्थ्य  परिचर्या  आदि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उठाए

 गए  कदमों  के  बारे  में  सूचना  का  रख-रखाव  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं
 किया  जाता

 विवरण

 खनिज  का  नाम  पट्टा  स्वामी  का  नाम

 त  2

 उड़ीसा  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 बी  सी  मोहन्ती  एंड  सन््स  लिमिटेड

 फैरो  ऐलॉय  कॉरपोरेशन  लिमिटेड

 इंडियन  चार्ज  क्रोम  लिमिटेड

 इंडियन  मैटल  एंड  फैरों  ऐलॉयज  लिमिटेड

 मिश्री  लाल  माइन्स  लिमिटेड

 टाटा  ऑयरन  एंड  स्टील  कम्पनी

 पटनायक

 टाटा  ऑयरन  एंड  स्टील  कम्पनी

 विजय  किशन  लाल

 इपिटाटा  रिफ्रेक्रीज  लिमिटेड

 एंड  झुनझुनवाला

 प्रधान

 कोणार्क  मिनरल्स  लिमिटेड

 रूंगटा  सन््स  लिमिटेड

 टाटा  रिफ्रेक्टरीज  लिमिटेड

 ग्रेफाइट  वृद्धिचन्द्र  अग्रवाल

 डायमंड  ग्रेफाइट  इंडस्ट्रीज

 गिरधारी  लाल  अग्रवाल

 एच  के  साहू

 हिमांशु  कुमार  साहू

 मोहम्मद  जफर  उल्ला

 नटबर  लाल  अग्रवाल

 ओम  प्रकाश  अग्रवाल
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 पी  पी  व्यास

 प्रभास  चन्द्र  अग्रवाल

 प्रभास  चन्द्र  अग्रवाल

 प्रधान  इंडस्ट्रीज
 प्रमोद  कुमार  अग्रवाल

 रमेश  कुमार  अग्रवाल

 श्री  एल  पी  देवी

 मिनरल  इंडस्ट्रीज
 SANNA

 तिलब्
 जे लक  राज  SISA

 श्रीमती  सरोजिनी  प्रधान

 आर्यन  माइनिंग  एंड  ट्रेडिंग  कॉरपोरेशन

 अग्रवाल
 वी  रॉय  एंड  ए  राय

 भंजा  मिनरल्स  लिमिटेड

 बिराट  चन्द्र  डागरा

 बोनाई  इंडस्ट्रियल  कंपनी

 डी  आर  पटनायक

 द्वुपद  चन्द्र  डागरा

 एस्सेल  माइनिंग  एंड  इंडस्ट्रियल  लिमिटेड

 फोग्रेड  एंड

 गंडामर्धन  स्पंज  इंडस्ट्रीज

 गीता  रानी  मोहन्ति

 घनश्याम  मिश्रा  एंड  सन््स

 एच  जी  पांडया  एंड  अद्दर्स

 पटनायक

 जिंदल  स्ट्रिप्स  लिमिटेड

 प्रधान

 कलिंगा  माइनिंग  कारपोरेशन

 कमलजीत  सिंह  अहलूबालिया
 के  पी  इन्टरप्राइजिज

 एम  जी  मोहन्ती

 एम  एस  मैत्री  शुक्ला
 नारायणी  सन््स

 नेशनल  इन्टरप्राइजिज

 पार्था  दास

 पटनायक  मिनरल्स

 फैंग्युन  ट्रेडिंग  एंड  एजेंसीज  लिमिटेड

 रूंगटा  माइन्स  लिमिटेड

 रूंगटा  सन््स  लिमिटेड
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 कॉओलिन

 चूना  पत्थर

 करीम

 पाधी

 एन  एन  मोहन्ती

 सेराजुद्दीन
 शिवदत्त  शर्मा

 श्रीमती  कविता  अग्रवाल

 टी  बी  लाल  एंड  कम्पनी

 तरिणी  मिनरल्स

 टाटा  ऑयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड

 अजीत  सामन्त  रॉय

 जगदीश  माइन्स  एंड  मैटल्स

 पी  के  साहू

 जी  एस  शर्मा  एंड  अर्दर्स

 ओ  सी  एल  इंडिया  लिमिटेड

 आर  ए  जालान

 सदाशिव  त्रिपाठी

 शिवा  सीमेंट  लिमिटेड

 युनाइटिड  मिनरल्स

 विजय  किशन  लाल

 आर्यन  माइनिंग  एंड  ट्रेडिंग  कॉरपोरेशन  लिमिटेड

 भंजा  मिनरल्स  लिमिटेड

 पटनायक

 प्रधान

 कमलजीत  अहलुवालिया
 मांगीलाल  रूंगटा

 उड़ीसा  मैंगनीज  एंड  मिनरल्स

 रूंगटा  माइन्स  लिमिटेड

 पाधी

 मोहन्ती

 श्रीमती  बाई  पाडया

 एन  ऐलॉयज  एंड  मिनरल्स

 तरिणी  मिनरल्स

 टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड



 पायरोफिलाइट

 क्वारटर्ज  पटनायक

 स्टीटाइट

 कृषि  वैज्ञानिकों  को  पुरस्कार

 188.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  16  2001  को  कृषि  में  उत्कृष्ट  योगदान

 हेतु  वैज्ञानिकों  को  पुरस्कृत  किया  गया  #

 यदि  तो  तत्संबंधी  संस्थानवार  और  पुरस्कारवार
 ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  पुरस्कारों  की  धनराशि  में  हास  होने  के  बावजूद
 भी  इन्हें  आकर्षक  कहा  जा  सकता
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 विभिन्न  पुरस्कारों  मे ंअलग-अलग  कितनी  राशि  दी  गई

 क्या  ये  पुरस्कार  अन्य  देशों  के  वैज्ञानिकों  को  दिये  जाने

 वाले  पुरस्कारों  के  समकक्ष  और

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  आकर्षक  पुरस्कार

 देने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 जी

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  1  में  दिया  गया

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  वर्ष  1999  से  अधिकतम

 मौजूदा  पुरस्कारों  की  राशि  को  और  अधिक  आकर्षक  बनाने  के

 लिए  उसमें  काफी  बढ़ोत्तरी  की  नये  पुरस्कार  जैसे  कृषि  अनुसंधान
 तथा  विकास  पत्रकारिता  में  उत्कृष्टता  के  लिए  चरण  सिंह

 पुरस्कार  तथा  विशिष्ट  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना

 के  लिए  देवी  लाल  पुरस्कार  हाल  ही  में  शुरू  किए  गए

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  विभिन्न  पुरस्कारों  के

 लिए  मौजूदा  पुरस्कार  राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया

 गया

 पुरस्कारों/राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया

 गया

 ये  पुरस्कार  उन  पुरस्कारों  के  समतुल्य  हैं  जो  अन्य  देशों

 में  वहां  के  वैज्ञानिकों/संस्थानों  को  उनके  योगदानों  को  सम्मानित

 करने  के  लिए  दिये  जाते

 विवाण  1

 राशि पुरस्कार  का  नाम

 हैं है  क्

 सरदार  पटेल  उत्कृष्ट  संस्थान  2000

 1.  कृषि  विज्ञान  धारवाड़

 2.  केन्द्रीय  मात्स्यिकी  प्रौद्योगिकी  कोचीन

 3.  विवेकानन्द  पर्वतीय  कृषि  अनुसंधान  अल्मोड़ा

 कुल

 1,00,000

 1,00,000

 1,00,000

 3,00,000
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 (2)  जवाहर  लाल  नेहरू  2000

 1.

 4.

 शजीव  श्रीवास्तव

 लाल  नेहरू  कृषि

 .  गिरीश  कुमार

 .  अम्बिका  बलदेव

 बी  पी  जी  नई

 प्रभुराज

 .  शर्मीष्ठा  बरठाकुर
 नई

 .  उमा  भागवती  अम्माल

 लाल  नेहरू  कृषि  एवं  अनुसंधान  संस्थान

 .  भोउसेकर

 .  अर्चना  मुखर्जी
 टी  सी  आर  भुवनेश्वर  का  क्षेत्रीय

 .  गन्द्रा  साईप्रसाद

 आई  एच

 .  राजेन्द्र  कुमार

 त्रिशुर»

 .  आशुतोष  उपाध्याय

 डब्ल्यू  एम  वालमी

 .  राजेन्द्र  कुमार
 आर  सी

 .  मीनाक्षी

 ए

 .  मुखोपाध्याय
 डी  आर

 15.  लीला  एडविन

 आई  एफ

 .  भुवनेश्वरी
 ए

 २0,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 286
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 1  2

 17.  रमन्ना  10,000

 ए

 18.  षण्मुघम  10,000

 आई  एम  ए  कपास  विकास  एवं
 जप  एप

 कुल  3,40,000

 (३3)  लाल  बहादुर  शास्त्री  युवा  वैज्ञानिक  1999-2000

 1.  सुप्रिया  चक्रवर्ती  12,500

 आई  वी

 2.  सुमन  गुप्ता  12,500
 नई  दिल्ली

 3.  के  नाग  12,500

 जी  एफ  आर

 4.  डी  दामोदर  रेड्डी  12,500

 आई  आई

 5.  देवाशीष  पटनायक  12,500

 पी  आर

 6.  आशुतोष  उपाध्याय  12,500

 डब्ल्यू  एम  वालमी

 7.  श्रीकृष्ण  इस्लूर  12,500
 डी  डी  एम  ए

 8.  मुखोपाध्याय  12,500
 डी  आर

 9.  दास  12,500

 आई  एफ

 10.  सीमा  जग्गी  12,500

 नई

 कुल  1,25,000

 (4)  स्वामी  शहजानन्द  सरस्वती  विस्तार  वैज्ञानिक/कार्यकर्त्ता  2000

 1.  मारकण्डेय  25,000
 वो

 एन_डी
 आर

 2.  गौतम  25,000

 डब्ल्यू  एम
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 1  2

 3.  मंजू  दत्ता  दास  25,000

 ए

 कुल  75,000

 (5)  रफी  अहमद  किदवई  1999-2000

 1.  नन्दा  3,00,000

 ए

 2.  साई  कुमार  3,00,000
 आर

 3.  बलराज  परमार  1,50,000

 नई

 4.  गुप्ता  1,50,000

 एस  एस  आर

 5.  सिंह  3,00,000

 डब्ल्यू  एम

 6.  शेखावत  3,00,000
 पी  आर

 7.  गुप्ता  3,00,000

 ए

 8.  जगमोहन  3,00,000

 ए  आर

 9.  के  जे  राव  3,00,000

 आई  एफ

 कुल  24,00,000

 (6)  जगजीवन  राम  किसान

 ह
 2000

 1.  श्री  रणधीर  सिंह  शोयकण्ड  1,00,000
 हरियाणा

 कुल  1,00,000

 (7)  हरि  ओम  आश्रम  ट्रस्ट  1999-2000

 ।.  नारखेडे  20,000

 सालुंखे  10,000

 श्री  एम  एस  शिंदे  10,000
 पी  के
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 2.  पुरण  स्वरूप  सिरोही  40,000

 नई

 3.  गीता  माहले  20,000

 सुनन्दा  कालकन्नावर  10,000

 साक्षी  10,000

 ए

 4.  विज  20,000

 श्री  अवनीश  कुमार  10,000

 नीवसारकर  10,000

 कुल  1,60,000

 (8)  एन  जी  रंगा  किसान  2000

 1.  श्री  प्रदीप
 जे

 1,00,000

 गांव-बौरदी  महाराष्ट्र

 कुल  1,00,000

 (9)  वसंतराव  नायक  2000

 ।.  सामर्रा  50,000

 नई  दिल्ली

 शारदा  12,500

 सिक्का  12,500

 सामराज  12,500

 लक्ष्मणन  12,500

 कुल  1,00,000

 (10  )  पंजाबराव  देशमुख  महिला  वैज्ञानिक  2000

 ।.  अकिला  वानी  50,000

 आई  एच

 2.  भाग्यालक्ष्मी  25,000
 बी

 3.  मीरा  चक्रवर्ती  25,000

 लाइफ  साइंस

 कुल  1,00,000
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 (11)  चौधरी  चरण  सिंह  2000

 1.  देकबेन्द्र  शर्मा  50,000

 2.  वेंकटरमानी  50,000

 (

 कुल  1,00,000

 (12)  )  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  युवा  वैज्ञानिक  1995-96

 1.  मोहनकुमार  5,000

 एन  ए

 2.  राजेद्ध  हेगड़े  5,000

 आई  एस

 3.  देवब्रत  सरकार  5,000

 पी  सी  आर

 4.  राजेन्द्र  सिंह  5,000

 आई

 5.  के  प्रहाराज  5,000

 परियोजना

 कुल  25,000

 कुल  योग

 ।.  सरदार  पटेल  उत्कृष्ट  संस्थान  2000  3,00,000

 2.  जवाहर  लाल  नेहरू  2000  3,40,000

 3.  लाल  बहादुर  शास्त्री  युवा  वैज्ञानिक  1999-2000  1,25,000

 4.  स्वामी  शहजानन्द  सरस्वती  विस्तार  वैज्ञानिक/कार्यकर्त्ता  2000  75,000

 5.  रफी  अहमद  किदवई  1999-2000  24,00,000

 6.  जगजीवन  राम  किसान  2000  1,00,000

 7.  हरि  ओम  आश्रम  ट्रस्ट  1999-2000  1,60,000

 8.  रंगा  किसान  2000  1,00,000

 9.  वसंतराव  नायक  2000  1,00,000

 10.  पंजाबराव  देशमुख  महिला  वैज्ञानिक  2000  1,00,00



 295  प्रश्नों  के  19  2001  लिखित  उत्तर  296

 2

 11.  चौधरी  चरण  सिंह  2000  1,00,000

 12.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  युवा  वैज्ञानिक  1995-96  25,000

 एकमुश्त  विशेष  पुरस्कार

 1.  बन्द्योपाध्याय

 2.  सिंह

 3.  श्रीनिवास  2,00,000.00

 4.  धर

 5.  एन  राय

 वी  आर

 1.  ऋषेन्द्र  वर्मा

 2.  जायसवाल  1,00,000.00
 वी  आर

 विकाण  II

 पुरस्काਂ  का  नाम  शशि

 त  2

 1.  सरदार  पटेल  उत्कृष्ट  संस्थान  पुरस्कार  1,00,000.00  प्रत्येक

 (3  वार्षिक  *

 2.  उत्कृष्ट  स्नातकोत्तर  कृषि  अनुसंधान  20,000.00  प्रत्येक

 के  लिए  जवाहर  लाल  नेहरू  2000

 विभिन्न  श्रेणियों  पर  16  वार्षिक

 3,  लाल  बहादुर  शास्त्री  युवा  वैज्ञानिक  पुरस्कार  25,000.00  प्रत्येक

 (7  अलग-अलग  श्रेणियों  में  10  द्विवार्षिक

 4.  पंजाबराव  देशमुख  महिला  कृषि  वैज्ञानिक  पुरस्कार  50,000.00  प्रत्येक

 (2  वार्षिक

 5.  हरि  ओम  आश्रम  ट्रस्ट  पुरस्कार  40,000.00  प्रत्येक

 (4  अलग-अलग  श्रेणियों  में  4  वार्षिक

 6.  स्वामी  शहजानन्द  सरस्वती  विस्तार  वैज्ञानिक/कार्यकर्त्ता  पुरस्कार  25,000.00  प्रत्येक

 (4  अलग-अलग  विस्तार  क्षेत्रों  में  4  वार्षिक
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 10.

 11.

 12.

 13.

 15.

 16.

 17.

 कृषि  में  अनुसंधान  आवेदनों  पर  वसंतराव  नायक  पुरस्कार

 संरक्षण  और  बारानी  खेती  में  उत्कृष्ट  अनुसंधान  सहयोग

 पर  1  वार्षिक

 रफी  अहमद  किदवई  पुरस्कार

 (7  अलग-अलग  श्रेणियों  में  द्विवार्षिक

 जगजीवन  राम  किसान  पुरस्कार

 फार्मिंग  के  लिए  1  वार्षिक

 कृषि  पर  एन  जी  रंगा  किसान  पुरस्कार

 (1  वार्षिक  पुरस्कार

 कृषि  अनुसंधान  और  विकास  में  पत्रकारिता  में  उत्कृष्टता  पर

 चौधरी  चरण  सिंह  पुरस्कार

 (1  वार्षिक

 जनजातीय  क्षेत्रों  में  उत्कृष्ट  कृषि  अनुसंधान  के  लिए  फखरुददीन

 अली  अहमद  पुरस्कार

 (2  अलग-अलग  श्रेणियों  में  2  वार्षिक

 बहु  विषयक  टीम  अनुसंधान  के  लिए  पुरस्कार

 (7  अलग-अलग  श्रेणियों  में  9  वार्षिक

 उत्कृष्ट  अध्यापक  के  लिए  पुरस्कार

 (7  अलग-अलग  श्रेणियों  में  8  द्विवार्षिक

 सर्वोत्तम  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  पुरस्कार

 पर  प्रशिक्षण  आदि  जैसे  उत्कृष्ट  विस्तार  कार्यों  के

 लिए  2  द्विवार्षिक

 हिन्दी  में  कृषि  और  संबद्ध  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  तकनीकी  पुस्तकों  के

 लिए  राजेन्द्र  प्रसाद  पुरस्कार

 (8  अलग-अलग  श्रेणियों  में  8  द्विवार्षिक

 उत्कृष्ट  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  पर

 देवी  लाल  पुरस्कार  आई  सी  आर  पी

 भरातीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  में  उत्कृष्टता

 के  लिए  1  वार्षिक

 1,00,000.00  प्रत्येक

 3,00,000.00  प्रत्येक

 1,00,000.00  प्रत्येक

 1,00,000.00  प्रत्येक

 1,00,000.00  प्रत्येक

 50,000.00  प्रत्येक

 1,00,000.00  प्रत्येक

 1,00,000.00  प्रत्येक

 20,000.00  प्रत्येक

 50,000.00  प्रत्येक

 1,00,000.00  प्रत्येक



 नारियल  मिशन  का  कार्यान्वयन

 189.  श्री  रमेश  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 माननीय  प्रधानमंत्री  द्वारा  पिछले  वर्ष  कोटूटायम
 केरल  में  घोषित  नारियल  मिशन  के  कार्यान्वयन  हेत  उठाये  गये

 कदमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 प्रौद्योगिकी  मिशन  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कुल  कितनी

 राशि  का  व्यय  किया  गया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  नारियल  विकास  बोर्ड  ने  नारियल  संबंधी  प्रौद्योगिकी

 मिशन  की  मसौदा  रिपोर्ट  तैयार  की  है  जिस  पर  नारियल  का

 उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  सहित  नारियल  उद्योग  में

 सभी  पणधारियों  के  साथ  एक  बैठक  में  विस्तार  से  विचार-विमर्श

 किया  इसमें  भाग  लेने  वाली  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया

 गया  कि  वे  और  अधिक  संशोधन  के  लिए  यदि  कोई  अपने  सुझाव
 डैना  चाहते  हों  तो  टे  केवल  केरल  सरकार  से  सुझाव  प्राप्त  हुए

 विभिन्न  संगठनों  के  प्रयासों  के  समन्वयन  के  लिए  और  उनमें

 सब  तरह  से  एकीकरण  के  माध्यम  से  सहक्रिया  तैयार  करने  तथा

 नए  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  प्रौद्योगिकी  के  अन्तर  को  कम  करने

 के  लिए  नारियल  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन  का  प्रस्ताव  तैयार  किया

 गया  है  जिसमें  मुख्यतया  उन  मुद्ददों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाएगा

 जिन  पर  अभी  चल  रहे  कार्यक्रमों  में  कार्रवाई  नहीं  हुई  है  और  यह

 प्रस्ताव  वर्ष  2001-2002  की  शेष  अवधि  में  कार्यान्वित  किया

 ज़ायगग  जो  नौवीं  योजना  के  आखिरी  वर्ष  इस  प्रस्ताव  को

 योजना  आयोग  को  सिद्धांत  रूप  में  उनकी  स्वीकृति  के  लिए  भेजा

 गया  इस  मिशन  की  संरचना  कृमि  और  रोगों  से  प्रभावित

 उद्यानों  के  प्रबंधन  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  के  उत्पाद

 विविधीकरण  तथा  मण्डी  संवर्धन  और  संकेन्द्रित  ध्यान  के  साथ

 प्रौद्यगिकियों  के  प्रदर्श  और  अपनाए  जाने  से  संबंधित  मुद्दों  की

 ओर  ध्यान  देने  के  लिए  की  गई

 उड़ीसा  में  भारतीय  भू-गर्भ  सर्वेक्षण

 द्वारा  खनिज  सर्वेक्षण

 190.  श्री  प्रभात  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  भू-गर्भ  सर्वेक्षण

 द्वारा  में  कोई  खनिज  सर्वेक्षण  कराया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  क्षेत्रों  में  कोयले  के  दोहन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ):  खान  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन

 एक  अधीनस्थ  संगठन  भारतीय  भूबैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  खनन  सर्वेक्षण  किया

 क््योंझर  जिले  के  बोला  नशाही  क्षेत्र  में

 समूह  )  मयूरभंज  और  मलकानगिरी  जिलों  में  बोलनगीर  और

 सुन्दरगढ़  जिलों  में

 कोरापुट  और  नवरंगपुर  जिलों  में  कोरापुट  और

 रायगड़ा  जिलों  में  आयामी  सुन्दरगढ़  और  क्योंझर  जिलों  में

 लौह  जाजपुर  और  धेंकनाल  जिलों  में  क्रोमाइट  तथा  तलचेर

 और  इब  नदी  कोयला  क्षेत्रों  में कोयले  के  लिए  अनवेषण  कार्य

 किये  गये

 इन  सर्वेक्षणों  के  परिणामस्वरूप  निम्न  खनिज  भंडारों  का  अनुमान
 लगाया  गया

 बोलनगीर  जिले  में  2.06  मिलियन  टन  मैगनीज

 क्योंझर  जिले  में  प्लेटिनम  तत्व

 अयस्क  के  142

 .  बौला-नौशाही  क्षेत्र

 समूह  और

 क्

 0३  ल लयन  टन  के  निदर्शित

 तलचेर  और  इब  नदी  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयले  के

 2274.08  मिलियन  टन  के  समग्र  भंडार

 खनिजों/भंडारों  का  गवेषण  कार्य  के

 क्षेत्राधकार  में  नहीं  आता  कम्पनी  1956  की

 परिभाषित  कोई  भी  भारतीय  नागरिक धारा  3  की  उप  धारा  (1

 अथवा  कम्पनी  खान  एवं  खनिज  और
 1957  तथा  इसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  प्रावधानों

 के  अनुसार  खनन  पट्टा  प्राप्त  करने  के  पश्चात  खनिज  भंडारों  के

 शैहन  के  लिए  स्वतंत्र

 कृषि  उत्पादों  के  आयात  का  प्रभाव

 191.  उम्मारेड्डी

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कृषि  मंत्री  यह

 क्या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  के  उदार  आयात

 का  भारतीय  कृषि  पर  प्रभाव  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराया



 301  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  ऐसे  अध्ययन  को  कब  तक  कराये  जाने
 की  संभावना

 सरकार  का  विचार  भारतीय  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  और

 भारतीय  किसानों  की  प्रतिस्पर्धात्मकता  को  बढ़ाने  के

 लिए  कया  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  वे  कृषि  आयातों
 की  चुनौती  का  मुकाबला  प्रभावी  ढंग  से  कर

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  सरकार  ने  भारतीय  कृषि  उत्पादों  के  उदारीकृत

 आयात  के  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया

 लेकिन  सरकार  कृषि  सहित  सभी  संवेदनशील  मदों  के  आयात  की

 लगातार  मानीटरिंग  कर  रही  वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में

 सचिवों  की  एक  समिति  कृषि  उत्पादों  सहित  सभी  संवेदनशील  मदों

 के  आयात  की  ध्यानपूर्वक  मानीटरिंग  करती

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  देश  के  किसानों  को

 किसी  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  सरकार  ने  संवेदनशील

 मदों  के  आयात  की  मानीटरिंग  के  लिए  एक  उपयुक्त  तंत्र  स्थापित

 किया  है  और  विश्व  व्यापार  संगठन  के  अनुसार  विभिन्न  उपाय

 करके  स्वदेशी  कों  को  पर्याप्त  संरक्षण  देने  के  लिए  प्रतिबद्ध

 निश्चित  स्तरों  के  भीतर  व्यावहारिक  टैरिफ  का  उचित

 माल  जमा  करने  से  समतुल्य  ड्यूटियों  लगाना  और  कुछ
 विशिष्ट  परिस्थितियों  में  रक्षात्मक  कार्यवाही  करना  इन  उपायों  में

 सम्मिलित  हैं

 इन  उपायों  के  सिलसिले  के  रूप  में  वर्ष  2001-02  के  दौरान

 खाद्य  तेलों  और  परिष्कृत  खोपरा  और

 नारियल  तथा  कुछ  अन्य  कृषि  जिंसों  पर  आयात  शुल्क  बढ़ा  दिया

 गया  इस  दुग्ध  पाउडर  और  मुर्गी  मांस  तथा  चिकन  लैग्स

 पर  60  प्रतिशत  और  100  प्रतिशत  कौ  बढ़ी  हुई  आयात

 ड्यूटी  लगती

 सरकार  की  नयी  निर्यात-आयात  नीति  में  देश  में  कृषि
 जिंसों  के  अन्धाधुन्ध  आयात  से  स्वदेशी  किसानों  को  बचाने  के  लिए

 सुरक्षा  उपाय  प्रतिपादित  सुरक्षा  उपायों  में  निम्नलिखित

 सम्मिलित

 *  मक्का  और  अन्य  मोटे  खोपरा

 तथा  नारियल  जैसे  कृषि  उत्पादों  के  आयात  को  राज्य

 व्यापार  के  वर्ग  में  रखा  गया  इन  मदों  का  आयात

 नामजद  राज्य  व्यापार  उधम  द्वारा  पूर्णतया  वाणिज्यिक

 विचारणीय  बातों  के  अनुसार  किया
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 *  सभी  खाद्य  उत्पादों  का  आयात  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण

 अधिनियम  और  उसके  अधीन  बने  नियमों  के  सभी

 प्रावधानों  के  अनुपालन  की  शर्त  पर

 *  मांस  और  मुर्गी  उत्पादों  का  आयात  मांस  खाद्य  उत्पाद

 आदेश  के  सभी  प्रावधानों  के  अनुपालन  की  शर्त  पर

 होगा गेगा  न

 चाय  के  व्यर्थ  पदार्थ  का  आयात  टी-वेस्ट

 के  अनुपालन  की  शर्त  पर

 *  स्वदेशी  उत्पादकों  और  आयात  के  मामले  में  समान

 स्थितियां  सुनिश्चित  करने  की  ओर  ध्यान  रखा  गया

 गैट  के  व्यवहार  के  अनुरूप  आयात
 पर  निम्नलिखित  स्वदेशी  विनियमों  की  शर्त  भी  लगा  दी

 गयी

 -  ऐजो  रंग  जैसे  प्रतिबंधित  रंग  के  इस्तेमाल  वाली

 किसी  कपड़ा  सामग्री  के  आयात  की  अनुमति
 नहीं  दी  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक
 शिपमेंट  पूर्व  निरीक्षण  प्रमाण  पत्र  अनिवार्य  कर

 दिया  गया  है

 -  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  कृषि  उत्पादों

 के  आयात  से  देश  में  अनचाहे  विदेशी  रोग  और

 कृमि  न  आ  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि

 पौध  और  पशु  मूल  के  प्राथमिक  उत्पादों  के

 आयात  पर  और  सहकारिता  विभाग  द्वारा

 जारी  किये  जाने  जैव  सुरक्षा  और  सैनेटरी

 तथा  फाइटोसैनेटरी  की  शर्त  लगाई

 यह  परमिट  वैज्ञानिक  रूद्धांतों  पर  किये  जाने

 वाले  उत्पाद  के  आयात  जोखिम  विश्लेषण  पर

 आधारित  होगा  तथा  यह  सैनेटरी  और  फाइटोसैनेटरी

 उपायों  को  लागू  करने  संबंधी  विश्व  व्यापार

 संगठन  करार  के  अनुसार

 कर्नाटक  में  बाढ़  प्रवण  क्षेत्र

 क्या  कृषि  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्नाटक  में  बाढ़  प्रषण  और  जल  जमाव के  क्षेत्र

 कौन  से

 क्या  कर्नाटक  ने  बरसात  में  जल  प्रभाव  और  बाढ़  प्रवण

 गांवों  को  अन्यत्र  बसाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की

 और
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 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  अनुसार  0.20  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र

 बाढ़  के  प्रति  प्रवण

 और  इस  मंत्रालय  में

 हुआ

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 केरल  में  समुद्र  द्वारा  भूमि  के  कटाव

 को  रोकने  संबंधी  कार्य

 193.  श्री  सुधीरनः  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  केरल  सरकार  से  राज्य  में  समुद्र

 भूमि  के  कटाव  की  रोकने  संबंधी  कार्यों  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  और  केरल  सरकार  ने  केरल  राज्य  में

 समुद्री  कटावरोधी  कर्यों  के  लिए  दो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  केन्द्रीय

 प्रायोजित  स्कीम  में  शामिल  करने  के  लिए  केरल  सरकार  से  दिसम्बर

 2000  में  प्राप्त  3.00  करोड  रुपये  की  अनुमानित  लागत  के  एक

 प्रस्ताव  अर्थात  और  गंगा  बेसिन  राज्यों  के  अलावा  अन्य

 राज्यों  में  महत्वपूर्ण  कटावरोधी  को  पूरे  योजना  आयोग  का

 अनुमोदन  प्राप्त  होना  रहता  इस  प्रस्ताव  की  केन्द्रीय  जल  आयोग

 में  जांच  को  गई  है  और  टिप्पणियां  2001  में  राज्य  सरकार

 को  भेजी  गई  राज्यों  से  2001  में  प्राप्त  टिप्पणियों  की

 अनुपालना  की  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  की  गई  थी  और

 2001  में  राज्य  सरकार  को  आगे  टिप्पणियां  भेजी  गई  थी

 जिनका  अभी  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ

 केरल  सरकार  से  267.47  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत

 को  दूसरा  प्रस्ताव  200  में  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  76

 लम्बी  नई  समुद्री  दीवार  का  निर्माण  58  की  लम्बाई

 में  सुधार  कार्य  करना  तथा  23  अवरोधक  बनाना  राष्ट्रीय

 तट  सुरक्षा  परियोजना  में  शामिल  करना  सम्मिलित  इस  प्रसातव

 की  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  की  गई  थी  और  प्रस्ताव  में  और

 संशोधन  करने  के  लिए  200  में  राज्य  सरकार  की  टिप्पणियां

 भेजी  गई  थी  जिन  पर  राज्य  से  अभी  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ
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 प्राकृतिक  कॉफी  आदि  के  मूल्यों  में  गिरावट

 194.  श्री  कोडीकुनील  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  प्राकृतिक
 रबड़  सहित  कॉफी  इलायची  और  नारियल  आदि  के  मूल्य
 दिन  प्रतिदिन  गिरते  जा  रहे  हैं

 क्या  रबड़  उत्पादकों  को  रबड़  के  मूल्य  में  गिरावट  के

 कारण  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 बाजार  में  उपलब्ध  इन  वस्तुओं
 की  अलग-अलग  कुल

 मात्रा  कितनी

 क्या  सरकार  ने  बाजार  से

 के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 इन  वस्तुओं  की  खरीद  करने

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्राधिकृत  एजेन्सियों  के  नाम

 क्या  हैं  और  अब  तक  इन  वस्तुओं  की  कितनी  मात्रा  में  खरीद  की

 गयी

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  )
 हाल  ही  में  काफी  और  नारियल  के  मूल्यों

 में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  पाई  गई  है  जबकि  इलायची  के  मूल्यों  में

 उतार-चढ़ाव  की  प्रवृत्ति  पाई  गई

 देश  में  रबर  के  मूल्यों  में  विगत  चार  वर्षों  के  दौरान
 गिरावट  की  प्रवृत्ति  पाई  गई  है  किन्तु  ये  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों
 की  तुलना  में  अभी  भी  अधिक

 ही

 अद्यतन  उपलब्ध  उत्पादन  का  ब्यौरा

 निम्नलिखित  है

 वर्ष  जिंस  यूनिट  उत्पादन

 2000-2001  रबर  लाख  टन  6.30

 1999-2000  नारिय  मिलियन  गिरी  14084 .1

 2000-2001  काफी  लाख  टन  3.01

 1999-2000  इलायची  हजार  टन  10.40

 और  (=)  नारियल  के  किसानों  को  संकटकालीन  बिक्री

 से  बचाने  के  लिए  सरकार  कोपरा  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 संबंधी  स्कीम  क्रियान्वित  कर  रही  है  जिसके  तहत  2000-01  के

 दौरान  केन्द्रीय  नोडल  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन
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 संघ  द्वारा  232  लाख  टन  कोपरा  की  खरीद  की
 रबर  उत्पादकों  को  उनके  उत्पादन  के  लिए  लाभकारी  मूल्य

 सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  ने  1997  से  चार  चरणों
 में  मण्डी  हस्तक्षेप  की  योजना  बनाई  है  और  राज्य  व्यापार  निगम
 के  माध्यम  से  कुल  53687  टन  प्राकृतिक  रबर  की  खरीद  की

 निर्यात  योग्य  मद  होने  की  वजह  से  काफी  के  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय
 मांग  और  आपूर्ति  के  कारकों  द्वारा  प्रभावित  होते  किसी  सरकारी

 एजेंसी  के  माध्यम  से  मण्डी  से  काफी  की  अधिप्राप्ति  करने  की

 कोई  योजना  नहीं  जहां  तक  इलायची  का  संबंध

 प्रचुरता  की  स्थिति  में  इसे  मण्डी  हस्तक्षेप  स्कीम  के  तहत  शामिल

 किया  जा  सकता  है

 गंगा  जल  संधि  की  समीक्षा

 195.  श्री  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  बांग्लादेश  में  नई  सरकार  ने  गंगा  जल  संधि  की

 समीक्षा  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती ))
 जज

 और  प्रश्न  नहीं  उठता

 196.  श्री  विवेकानन्द

 श्री  इकबाल  अहमद  सरडगीः

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  के

 वित्तपोषण  को  शामिल  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  फिककी  ने  हाल  ही  में  कृषि  और  खाद्य  प्रसंस्करण

 के  बारे  में  भारत-फ्रांस  संगोष्ठी  और  क्रेता-विक्रेता  बैठक  का

 आयोजन  किया
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 यदि  तो  निजी  क्षेत्र  को  किस  सीमा  तक  खाद्य

 प्रसंस्करण  क्षेत्र  में  शामिल  होने  हेतु  आकर्षित  किया  गया
 ऊन

 टम्सोे (  इसस॑  खाद्य  प्रसंस्करण  क्षेत्र  को  किस  सीमा  तक  प्रोत्साहन
 मिलने  की  संभावना

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (

 लाल  गुप्त  ):  खाद्य  प्रसंस्करण  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  द्वारा  निधि
 का  उपलब्ध  कराया  जाना  साथ-साथ  चल  रहा  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  मंत्रालय  स्वयं  किसी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  की  स्थापना

 यह  योजना  स्कीमों  के  तहत  उद्योग  को  केवल  वित्तीय
 सहायता  उपलब्ध  कराता  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  अधिकांश
 निवेश  निजी  क्षेत्रों  द्वारा  किया  गया

 नहीं

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  कौ  स्थापना  के  लिए  जुलाई
 1991  से  मार्च  200  के  दौरान  53,868  करोड़  के  पूंजी  निवेश

 वाले  6,587  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  पेश  किए  गए  इसके
 उदारीकरण  के  बाद  की  अवधि  के  दौरान  100%  निर्यातोन्मुखी

 यूनिटों  की  विदेशी  सहयोग  आदि  के  लिए  9,942  करोड़
 के  पूंजी  निवेश  वाले  680  अनुमोदनों  को  सरकार  द्वारा  मंजूरी

 ही  गजार्ट  है

 जी

 और  डेरी  खाद्य  मांस  और  पॉल्ट्री
 प्रसंस्करण  में  विदेशी  रणनीतिक  साझेदारी  तथा  संयक््त  उद्यम  पहल

 में  रुचि  रखने  के  इच्छुक  भारतीय  और  फ्रांसिसी  दोनों  कंपनियों  ने

 इस  बैठक  में  उत्साह  से  भाग  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  बहुत
 सी  फ्रांसिसी  कंपनियों  ने  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  समेत  संयुक्त  उद्यम

 में  प्रवेश  करने  की  इच्छा  व्यक्त

 महाराष्ट्र  में  विमानपत्तनों  का  विस्तार

 197.  श्री  दानवे  रावसाहेब  क्या  नागर  विमानन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  यात्री  विमानों  को  उतारने  के  लिए

 कितने  विमानपत्तनों  को

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उनमें  से  कितने  विमानपत्तनों  को

 उनके  विस्तार  हेतु  वित्तीय  और  तकनीकी  सहायता  प्रदान  की  गई

 और

 उनके  विस्तार  कार्य  में  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 उपयुक्त  पाया  गया

 |
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 307  प्रश्नों  के

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 महाराष्ट्र  में  जुह्  पुणे  तथा

 शोलापुर  स्थित  हवाई  अड्डे  इस  समय  प्रचालनात्मक

 भारत  सरकार  ने  बड़े  निर्माण  कार्यों  की  पूर्ति  के  लिए
 केवल  औरंगाबाद  हवाई  अड्डे  पर  100  प्रतिशत  इक्विटी  के  बतौर

 12.37  करोड़  रुपये  की  बजटीय  सहायता  मुहैया  की

 औरंगाबाद  हवाई  अड्डे  के  रनवे  का  विस्तार

 सुदृढ़ीकरण  कर  दिया  गया  है  जिस  पर  18.15  करोड़  रुपये  की

 लागत  आई

 नागार्जुन  सागर  जलाशय  से  पानी  निकालना

 198.  श्री  जितेन्द्र  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  अन्तरराज्यीय  कृष्णा  नदी  पर  बने

 नागार्जुनसागर  जिसे  विश्व  बैंक  से  वित्तपोषण  हेतु  केन्द्रीय

 जल  आयोग  से  स्वीकृति  लेने  की  आवश्यकता  के  तट  से  16

 टी  एम  सी  जल  निकालने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  इस  परियोजना  को  केन्द्रीय  जल

 आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसे  कब  तक

 स्वीकृति  दिये  जाने  की  संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती  ))  से  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल

 आयोग  को  1998  में  एक  परियोजना  रिपोर्ट  भेजी  थी  इसमें

 कृष्णा  नदी  पर  नागार्जुन  सागर  जलाशय  से  16.5  टी  एम  सी  जल

 निकाले  जाने  की  योजना  चूंकि  इसमें  3.30  टी  एम  सी  का

 खपतकारी  उपयोग  शामिल  है  इसलिए  राज्य  सरकार  से  अनुरोध

 किया  गया  था  कि  वह  नागार्जुन  सागर  परियोजना  से  इस  आवश्यकता

 को  पूरा  करने  संबंधी  ब्यौरे  भेज  राज्य  सरकार  ने  2001

 में  अपने  उत्तर  में  श्री  सैलम  जलाशय  के  लिए  वाष्पन  से  होने  वाली

 हानियों  से  330  टी  एम  सी  जल  की  बचत  को  पूरा  करने  का

 प्रस्ताव  किया  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  2001  में  प्राप्त

 श्री  नागार्जुन  सागर  परियोजना  और  प्रकाश  बराज  की  समेकित

 कार्य  तालिकाएं  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  से  मूल्यांकनाधीन  यही

 कारण  है  कि  इस  परियोजना  को  अब  तक  केन्द्रीय  जल  आयोग

 का  अनुमोदन  नहीं  मिल  पाया
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 अंडमान  और  निकोबार  में  वृक्षारोपण

 199.  श्री  विष्णु  पद  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  लगभग  27890

 हेक्टेयर  भूमि  वृक्षारोपण  के  अंतर्गत  लाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इससे  कितने  किसान  लाभान्वित  हुए

 क्या  इन  वृक्षारोपणों
 के

 उत्पादनों  को  बाजार  में  लाने  के

 लिए  कोई  व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीपसमूह  में  पौधरोपणों  वाला  क्षेत्र  लगभग  29681  हैक्टेयर  है

 जिसमें  नारियल  (25000  सुपारी  (3600  और

 काजू  (1081  क्षेत्र  शामिल  नारियल  विकास  बोर्ड  की

 क्षेत्र  विस्तार  स्कीम  के  अंतर्गत  5562  किसान  लाभ  प्राप्त  कर  चुके

 सुपारी  के  लिए  क्षेत्र  विस्तार  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं

 से  सरकार  द्वारा  संघ  शासित  क्षेत्र  में  कटाई  पश्चात

 रख  रखाव  और  प्रसंस्करण  के  लिए  अवसंरचना  का  विकास  करने

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  जिससे  उत्पाद  के  विपणन

 में  सहायता  मिलती  अण्डमान  निकोबार  सहकारी  आपूर्ति  एवं

 विपणन  संघ  लिमिटेड  और  अन्य  सहकारी  समितियों/संगठनों  को

 भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लिमिटेड

 मूल्य  समर्थन  स्कीम  के  कार्यान्वयन  द्वारा  नारियल  के  विपणन  का

 समर्थन  कर  रहा  है  जिसके  अंतर्गत  अभिकरण  ने  वर्ष  2000  के

 फसल  मौसम  में  अण्डमान  एवं  निकोबार  में  11430  टन  कोपरा

 प्राप्त  किया

 श्रम  आयोग  की  रिपोर्ट

 200.  श्री  लक्ष्मण  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे



 क्या  सरकार  को  द्वितीय  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  की  रिपोर्ट
 प्राप्त  हो  गयी  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि

 प्रश्न  नहीं

 कोयले  का  अत्यधिक  खनन

 201.  श्री  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  में  अनेक  खानों  में  कोयले  का  अत्यधिक

 खनन  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  अनेक  कोयला  खानों  और  इसके  आस-पास  के

 क्षेत्रों  में दरें  आ  गई  हैं  जिससे  खानों  और  आवासीय  क्षेत्रों  को

 खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  और  बरसात  के  मौसम  में  यह  स्थिति

 और  खतरनाक  हो  सकती  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक

 उपाय  किये  गये

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ):  कोल  इंडिया  तथा  इसकी  सहायक

 कंपनियों  की  खानों  में  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  की

 खानों  जो  मुख्य  कोयला  उत्पादक  कंपनियां  कोयले  का

 अत्यधिक  खनन  नहीं  हो  रहा  है

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 और  केविंग  पद्धति  द्वारा  कोयले  का  निष्कर्षण

 सतह  पर  दरारें/धंसाव  पैदा  कर  देता  इनः  क्री  योजना  तथा

 कार्यान्वयन  वहां  किया  जाता  है  जहां  सतही  आकति  नहीं  ऐसे

 केविंग  प्रचालन  के  लिए  डीजीएमएस  से  पूर्व  अनुमति  ली  जाती

 इस  प्रकार  ऐसे  नियोजित  धंसाव  खानों  या  मकानों  के  लिए  कोई

 खतरा  पैदा  नहीं  करते

 इन  दरारों  को  भरा  जाता  है  तथा  नियमित  रूप  से

 मिट॒टी  से  ढका  जाता  जोकि  कोयला  खनन  क्षेत्रों  में  नियमित
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 कार्य  इससे  सतह  से  हवा  अंदर  जाने  में  रुकावट  आती  है  तथा

 कोयले  के  गर्म  होने  के  अबसर  कम  हो  जाते

 जहां  तक  इन  दरारों  से  जल  के  प्रवेश  होने  का  संबंध  उस

 क्षेत्र  के  चारों  और  गारलैंड  नालियां  बनायी  जाती  हैं  तो  डिपिलरिंग
 प्रचालनों  के  कारण  प्रभावित  हो  सकता  कुछ  मामलों  इन
 दरारों  के  माध्यम  से  जल  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  बांध  भी

 बनाए  जाते

 विगत  काल  की  बहुत  सी  उथली  पुरा
 भूमिगत  खानें  हैं  जो  अब  जलाप्लावित  तथा  अस्थिर  हैं
 ऐसे  पुरानी  खानों  में  स्तम्भों  के  गिरने  के  कारण  दरारें/धंसाव  उत्पन्न

 होता  अवैध  खनन  से  दरारें/धंसाव  भी  उत्पन्न  हो  सकता

 अवैध  खनन  से  दररारें/धंसाव  भी  उत्पन्न  हो  सकता

 रानीगंज  तथा  झरिया  कोलफील्ड्स  में  आग  तथा  धंसाव  प्रवण

 क्षेत्रों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उच्च

 स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  उपर्युक्त  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 सिफारिशें  कार्यान्वयनाधीन

 झूठी  फोन  कालों  के  कारण  उड़ानों  में  विलंब

 202.  श्री  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  बहत  सी  उडानों

 विलम्ब  हो  जाता
 झूठी  फोन  कालों  के  कारण

 देश  में  कितने  विमानपत्तनों  फोन  कालों  का  पता  लगाने

 वाली  सुविधाओं  से  सुसज्जित  नहीं

 भारतीय  अन्तरराष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा
 विमानपत्तनों  द्वारा  विमानपत्तनों  पर  सभी  टेलीफोनों  पर  ऐसी  सुविधाएं
 संस्थापित  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  भारतीय  अन्तरराष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के

 तहत  विमानपत्तनों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  किसी

 समयबद्ध  कार्यक्रम  का  प्रस्ताव  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  ):
 धमकी  भरी  कॉल  के  प्राप्त  होने  पर  विस्तृत  खोज  की  जाती  है

 जिससे  उड़ानों  में  देरी  हो  जाती

 और  सभी  मुख्य  एयरपोर्ट  पर  कॉलर

 आईडेंटिफिकेशन  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी  गई
 '



 3110  प्रश्नों  के

 और  सभी  प्रचालनात्मक  एयरपोर्टों  पर  सी.आई.एस
 की  तैनाती  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ताकि

 सुरक्षा  मानक  में  एकरूपता  बनी  मुख्य  एयरपोर्ट  पर  क्विक

 रियेकक््शन  टीम  को  लगाया  गया  है  सख्त  एक्सेस  कंट्रोल  की  कार्रवाई
 की  जा  रही  एयरपोर्ट  निदेशक  को  एयरपोर्ट  सुरक्षा  का  इंचार्ज
 बनाया  गया  है  और  एयरपोर्ट  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सभी  आवश्यक  उपाय  किये  जा  रहे

 सुपारी  उत्पादक

 203.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 देश  में  कुल  कितने  सुपारी  उत्पादक

 क्या  ये  उत्पादक  सुपारी  मूल्य  कम  होने  के  कारण

 संकट  का  सामना  कर  हहे  हैं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सुपारी  के  प्रचलित  मूल्य  का

 ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  सुपारी  के  उत्पादकों  की  सहायता  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 प्रत्येक  फसल  की  खेती  करने  वाले  किसानों  की  संख्या  के

 अनुमान  नहीं  रखे  जाते

 और  हाल  ही  के  महीनों  में  सुपारी  के  मूल्यों  में

 गिरावट  कौ  प्रवृत्ति  पाई  गई  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चयनित

 बाजारों  में  वार्षिक  औसत  मासान्त  थोक  मूल्यों  का  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 सुपारी  की  खेती  करने  वालों  के  हितों  की  सुरक्षा  के

 बढ़ाकर  के  दौरान  आयात  शुल्क  को  35%  से

 बढ़ाकर  निर्देश जारी  कर  दिया

 (2)  कस्टम  अधिकारियों  को  सख्ती  से  निगरानी  करने  के

 लिए  निर्देश  जारी  किये  हैं  ताकि  देश  में  जिंस  के  अवैध

 प्रवेश  पर  रोक  लगाई  जा

 (3)  मण्डी  हस्तक्षेप  स्कोम  के  तहत  के  दौरान

 सरकारी  प्राधिकारियों  द्वारा  सुपारी  की  अधिप्राप्ति

 की  गई  है  तकि  मूल्यों  का  स्थिरीकरण  किया  जा

 और
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 (4)  उत्पादन  शुल्क  मूल्यों  और

 अन्य  संबंधित  मुद्दों  की  जांच  करने  के  लिए  नारियल

 विकास  कोच्चि  के  अधीन  एक  विशेषज्ञ  समिति

 का  गठन  किया

 विवरण

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सुपारी  के  मासान्त  थोक

 मूल्यों  का  वार्षिक  औसत

 प्रति

 राज्य/मण्डी  किस्म  वर्ष  मूल्य

 केरल

 अलेप्पी  राइप  (1000  सुपारी

 1999  1033

 2000  617

 2001  485*

 कर्नाटक

 शिमोगा  बेट्टी

 1999  14470

 2000  14505

 2001  13625

 मंगलौर  न्यू

 1999.  -  13795

 2000  9212

 2001  4911*

 *दस  महीने  की

 204,  श्री  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अपने  कार्यों  का

 रेलबे  खान-पान  और  फूड  प्लाजा  आदि  से  संबंधित  व्यापार

 की  ओर  विविधीकृत  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  और
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 इन  उद्यमों  के  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  संभावना

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री  (  श्री  जगमोहन ):  से
 सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  आधुनिकीकरण

 205.  श्री  बीरेन्र  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 विभिन्न  राज्यों  में  कितनी  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 आधुनिकीकरण  की  आवश्यकता

 उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  नौवीं  योजना
 के  दौरान  राज्य-वार  आधुनिकीकरण  के  लिए  लिया  गया  और

 नौवीं  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों

 में  किन  अन्य  परियोजनाओं  का  आधुनिकीकरण  किये  जाने  की

 संभावना  है

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  मूल्य  क्षमता  नहर  प्रणाली  की  अंतिम

 छोर  पर  स्थित  खेत  को  जल  आपूर्ति  में  समानता  तथा  जल  उपयोग

 क्षमता  की  तुलना  में  वर्तमान  में  उपयोग  की  जा  रही  सिंचाई  क्षमता

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विद्यमान  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 आधुनिकीकरण  के  वास्ते  मूल्यांकन  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं  किया

 जाता  अभिज्ञात  परियोजनाओं  के  आधुनिकीकरण  का  प्रस्ताव

 तकनीकी  स्वीकृति  के  वास्ते  केन्द्रीय  जल  आयोग  को

 प्रस्तुत  किया  जाता

 नौवीं  योजना  के  दौरान  आधुनिकीकरण  के  वास्ते  विभिन्न

 राज्यों  में  35  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  इन  परियोजनाओं

 का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 जल  राज्य  का  विषय  होने  के  ऐसी  स्कीमों  की

 वित्तपोषण  तथा  निष्पादन  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  अपने
 संसाधनों  से  उनकी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  किया  जाता

 विवरण

 नौवीं  योजगा  की  नई  परियोजनाएं

 राज्य

 1  2  3

 आंध्र  प्रदेश  3

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  -
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 त  2  3

 3  असम  3

 4  बिहार
 -

 5  गोवा  1

 6  गुजरात  6

 7  हरियाणा
 -

 8  हिमाचल  प्रदेश  -

 9  जम्मू  व  कश्मीर  -

 10.  कर्नाटक  2

 व  केरल  2

 12...  मध्य  प्रदेश  ि

 3  महाराष्ट्र
 -

 14.  मणिपुर
 -

 15.  मेघालय
 -

 16.  मिजोरम
 -

 17  नागालैंड
 -

 18.  उड़ीसा  9

 19.  पंजाब  3

 20.  राजस्थान  1

 21.  सिक्किम
 -

 22.  तमिलनाडु
 -

 23  त्रिपुरा
 -

 24.  उत्तर  प्रदेश  2

 25.  पश्चिम  बंगाल  3

 कुल  35

 कृषक  संगठन  द्वारा  आंदोलन

 206.  श्री  भर्वुहरि  महताबः  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः  न
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 क्या  किसान  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  उन्हें  टर्मिनेटर

 बीजों  पर  निर्भर  बनाने  के  लिए  लगातार  तंग  किये  जाने  के  विरुद्ध

 आंदोलन  कर  रहे

 यदि  तो  सरकार  का  किसानों  के  हितों  की  रक्षा

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है

 क्या  पर्यावरण  मंत्रालय  ने
 गैर-मंजूरशुदा  जीन

 सीड्स  द्वारा  उगाई  गई  फसलों  को  नष्ट  करने  का  आदेश  दिया

 क्या

 बीज  का  विरोध

 नाशक  लाबी  अपने  आर्थिक  हित  के  लिए  नए
 कर  रही  है  और

 सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 और  भारत  में  विधिक  माध्यमों  से  टर्मिनेटर  बीज  के

 प्रवेश  की  कोई  आशंका  नहीं  सरकार  ने  टर्मिनेटर  जीन  वाले

 बीजों  के  किसी  भी  सम्भावित  आयात  पर  सख्ती  से  निगरानी  रखने

 के  लिए  अनुज्ञा  पत्र  जारी  करने  वाले  प्राधिकारियों  को  निर्देश  जारी

 किये  इन  प्राधिकारियों  को  सतर्क  रहने  के  लिए  कहा  गया  है

 ताकि  किसी  भी  स्थिति  में  टर्मिनेटर  जीन  वाली  बीज  सामग्री  का

 आयात  न  पादप  किस्म  व  कृषक  अधिकार  संरक्षण

 2001  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  ऐसी  किसी  भी  किस्म

 का  इस  अधिनियम  के  तहत  पंजीकरण  नहीं  किया  जायेगा  जिसमें

 टर्मिनेटर  प्रौद्योगिकी  शामिल

 पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  की  आनुवंशिकीय  अभियंत्रण

 अनुमोदन  समिति  ने  गुजरात  राज्य  जैव-प्रौद्योगिकी  समन्वय  समिति

 को  गुजरात  में  जैव-प्रौद्योगिकी  कपास  के  अनुमोदित
 बीजों  की  खेती  के  संबंध  में  निम्नलिखित  कार्यवाही  करने  का

 निर्देश  दिया

 -  किसानों  से  उचित  समर्थन  मूल्य  पर  नवभारत  151

 फसल  के  कपास  के  गोलों  की  खरीद

 -  छिलके  और  बीज  को  अलग

 -  बीज  को  नष्ट  करना  और  छिलके  का  सुरक्षित  स्थान

 पर  भण्डारण  और

 -  खेतों  में  जड़
 को

 उखाड़कर  तथा  जलाकर  और  खेतों

 की  सफाई  के  द्वारा  फसल  अवशेष  को  नष्ट  करने  का

 काम  पूरा

 और  इस  विभाग  को  आधिकारिक  तौर  पर  ऐसी

 कोई  जानकारी  नहीं  मिली
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 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  केन्द्र

 207.  श्री  चन्द्र  भूषण  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 सरकार  द्वारा  बाल  श्रम  बहल  राज्यों  में  बच्चों  का

 पुनर्वास  करने  के  लिए  अब  तक  कुल  कितने  राष्ट्रीय  बाल  श्रम

 परियोजना  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के  कुल  जिलों  में  ऐसे  केन्द्र  पर्याप्त

 धन  की  कमी  के  कारण  नहीं  खोले  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 कया  कदम  उठाए  गए

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मुनि  भारत

 कार्य  से  हटाए  गए  बच्चों  के  लाभ  के  लिए  राष्ट्रीय  बाल

 श्रम  परियोजनाओं  की  स्कीम  क्रियान्वित  कर  रही  अब  तक

 बाल  श्रम  की  बहुलता  वाले  13  राज्यों  में  कार्य  से  हटाए  गए  2.11

 लाख  बच्चों  को  शामिल  करने  हेतु  3967  केन्द्रों  के  लिए  100

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजनाएं  मंजूर  की  गयी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 मिथुन  परियोजना

 208.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नागालैंड  में  2000  में  अनुमोदित
 परियोजना  अभी  शुरू  की  जानी

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  इसमें  विलम्ब  के  क्या

 कारण  और

 उक्त  परियोजना  के  कब  तक  चालू  किए  जाने  की

 संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 जी

 राष्ट्रीय  मिथुन  अनुसंधान  केन्द्र  वर्ष  1988  से  मिथुन  से

 संबद्ध  अनुसंधान  कार्यक्रम  चला  रहा

 लागू
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 सिक्किम  और  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  परियोजनाएं

 209.  श्री  भीम  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 मत्रालय  के  पास  स्थी  कृति  हेतु  लम्बित  सिक्किम  और
 अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 उनके  लम्बित  होने  के  क्या  कारण  और

 सभी  लम्बित  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए

 जाने  की  संभावना  है

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  ):
 से  सिक्किम  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  भारतीय  विमानपत्तन

 के  अधिकारियों  की  एक  टीम  ने  सिक्किम  में  एक  हवाई  अड्डे  के

 विकास  की  साध्यता  के  अध्ययन  हेतु  सिक्किम  का  दौरा  किया  था

 और  उसने  पाकयोंग  नामक  एक  उपयुक्त  स्थल  की  पहचान  की

 पाकयोंग  में  हवाई  अड़डे  की  परियोजना  प्रारंभिक  स्तर  पर

 भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  पास  इस  समय  किसी  पूर्वोत्तर
 राज्य  के  संबंध  में  कोई  अन्य  परियोजना  लंबित  नहीं

 कृषि  को  तकनीकी  दर्जा

 210.  श्री  हरीभाऊ  शंकर

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  कृषि  विषय  को  तकनीकी  दर्जा  प्रदान  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  कृषि
 को  अब  तक  तकनीकी  दर्जा  प्रदान

 न  करने  के  क्या  कारण  औ

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  कृषि  विषय  को  कब  तक  तकनीकी

 दर्जा  प्रदान  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव ):
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 कृषि  योग्य  भूमि  में  कमी

 211.  श्रीमती  जयश्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
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 क्या  देश  में  कृषि  योग्य  भूमि  में  कमी  आई

 क्या  अन्य  उद्देश्यों  हेतु  कृषि  योग्य  भूमि  के  उपयोग  पर

 पूर्ण  रूप  से  प्रतिबंध  लगाए  जाने  की  संभावना  और

 1)  यदि  तो  कृषि  योग्य  भूमि  के  विस्तार  हेतु  क्या  प्रयास

 किये  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):
 वर्ष  1995-96  से  1997-98  के  दौरान  कृष्य  भूमि

 जिसमें  बुवाई  का  निवल  परती  कृष्य  व्यर्थ  भूमि  और

 विविध  वृक्ष  फसलों  के  अंतर्गत  क्षेत्र  सम्मिलित  183.6  मिलियन

 के  स्तर  पर  स्थिर  बनी  रही

 और  भूमि  राज्यों  का  विषय  है  और  इसलिए  एक

 19  सूत्री  राष्ट्रीय  भू-उपयोग  नीति  रूप  रेखा  सभी  राज्य  सरकारों  को

 कार्यान्वयन  के  लिए  परिचालित  कर  दी  गयी  राष्ट्रीय  भू-उपयोग
 नीति  रूपरेखा  में  कृष्य  भूमि  के  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल

 को  रोकने  की  आवश्यकता  पर  बल  देने  हेतु  भी  एक  बिन्दु
 सम्मिलित  भारत  सरकार  ने  वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय
 पनधारा  विकास  नदी  घाटी  परियोजनाओं  और  बाढ़
 प्रवण  नदियों  के  जल  ग्रहण  क्षेत्रों  में  मृदा  झूम  खेती  क्षेत्रों
 में  पनधारा  विकास  क्षारीय  मृदा  के  सुधार
 और  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीमों  के  माध्यम  से  निम्नीकृत  भूमि  को  उत्पादक  उपयोग  हेतु
 विकसित  करने  में  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  पूरा  करने  के  लिए

 कदम  उठाए

 सहायक  इकाइयों  की  संख्या  में  वृद्धि  करना

 212.  श्री  सुबोध  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  का

 जैसी  कि  विदर्भ  का  विकास  से  संबंधित  हाल  की  पिपोर्ट  में

 सिफारिश  की  गयी  सहायक  इकाइयों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  डब्ल्यू  ने  कोयला  के  उत्खनन  और  वितरण

 क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  निवेश  को  आकर्षित  करने  के  लिए  कोई
 रणनीति  तैयार  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  ))  और  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स

 सहायक  एककों  के  विकास  के  कार्यक्रमों  को  लगातार  चलाती

 मौजूदा  तथा  आरंभ  की  जाने  वाली  सहायक  एककों  के  ब्यौरे  नीचे

 दिए  गए

 1.  सहायक  एककों  की  संख्या  26

 2.  अतिरिक्त  एककों  के  लिए  अनुषंगी  हेतु
 पहचान  किए  गए  मदों  की  संख्या

 3.  उपुर्यक्त  (2)  के  अनुसार  मदों

 की  प्रत्याशित  वार्षिक  उठान  845  लाख  रुपए

 ऊपर  और  भागों  में  दिए  गए  उत्तर  को

 देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता

 3 और  कोयले  के  खनन  और  वितरण  के  क्षेत्र  में

 निजी  निवेश  को  आकर्षित  करने  से  सम्बद्ध  नीतिगत  मामलों  पर

 कार्यवाही  केन्द्र  सरकार  करती  कोयला  खनन  क्षेत्र  में  और

 अधिक  निजी  निवेश  को  आकर्षित  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार

 कोयला  उद्योग  में  निजी  निवेशों  की  अनुमति  देने  के  राज्य

 सभा  में  कोयला  खान  संशोधन  2000

 प्रस्तुत  किया  विधेयक  को  निम्नलिखित  उद्देश्यों  के  साथ  प्रस्तुत

 किया  गया

 (1)  भारतीय  कंपनियों  को  देश  कैपटिव  माइनिंग  की

 मौजूदा  प्रतिबंध  के  बगैर  कोयले  और  लिग्नाइट  का

 खनय  करने  की  अनुमति  दूसरे  शब्दों  इसका

 उद्देश्य  सार्वजनिक  तथा  निजी  क्षेत्र  में  भारतीय  कंपनियों

 को  कोयले  तथा  लिग्नाइट  का  खनन  करने  की  अनुमति

 देना  तथा  कोयले  और  लिग्नाइट  को  देश  में  बेचने  की

 भी  अनुमति  देना  है

 (2)  सार्वजनिक  तथा  निजी  क्षेत्र  में  भारतीय  कंपनियों  को

 देश  में  कोयले
 और  लिग्नाइट  के  संसाधनों  के  अन्वेषण

 कार्य  में  लगाने  की  अनुमति  प्रदान

 )

 राजस्थान  में  संगमरमर  की  खानें

 213.  जसवंतसिंह  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राजस्थान  के  अलवर  जिले

 में  संगमरमर  की  खानों  के  भू-क्षेत्र  की  पहचान  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उत्खनन  कार्य  को  कब  तक  आरंभ  कर  दिये  जाने  की

 संभाबना  और

 इससे  संगमरमर  उद्योग  को  कितना  अपेक्षित  लाभ  प्राप्त

 होगा ञ्

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद  )  से  संगमरमर  खान  और  खनिज  और

 1957  की  धारा  के  अधीन  परिभाषित

 एक  गौण  खनिज  है  और  राज्य  सरकारों  को  गौण  खनिज  के  लिए

 खनिज  रियायतें  देने  हेतु  अधिनियम  की  धारा  15  के  तहत  नियम

 बनाने  की  पूर्ण  शक्तियां  प्रदान  की  गई  राजस्थान  राज्य  सरकार

 ने  सूचित  किया  है  कि  हाल  ही  में  अलवर  जिले  में  प्रति  4.00

 हैक्टेयर  के  18  संगमरमर  प्लाटों  का  पता  लगाया  गया  इन

 प्लाटों  की  रूपरेखा  तैयार  करने  के  बाद  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन्हें
 खनन  पट्टे  पर  दिया  जाएगा  और  खनन  आवश्यक

 औपचारिकताएं  पूरी  करने  के  बाद  आरंभ  किया

 राजस्थान  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  संगमरमर

 उद्योग  को  अलवर  जिले  में  खनन  से  प्रतिमाह  लगभग  2500  टन

 अतिरिक्त  कच्ची  सामग्री  मिलने  की  संभावना

 कर्नाटक  की  लंबित  टैंक  सुधार

 हे
 214.  श्री

 श्री

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विगत  कुछ  समय  के  दौरान  कर्नाटक  सरकार  ने

 रियोजना  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  को  भेजा

 अब  भी  लंबित  पड़ा

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  के  इतने  अधिक  समय  तक

 लंबित  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिये  जाने  की

 संभावना
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 जल  संसाथन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  ))  से  टैंक  सुधार  सहित  लघु  सिंचाई  स्कीमों

 की  वित्त  पोषण  तथा  कार्यान्वयन  संबंधित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  किया  जाना  बाहय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  किये  जाने

 वाले  प्रस्तावों  को  छोड़  कर  ऐसी  अन्य  स्कीमों  के  केन्द्र  सरकार

 को  भेजने
 की  आवश्यकता  नहीं  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  996.47

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  कर्नाटक  टैंक  सुधार  परियोजना  विश्व

 बैंक  की  सहायता  के  लिए  भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई

 भारत  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  की  सिफारिश  करके  इसे  5.10.2001

 को  विश्व  बैंक  को  भेज  दिया  इस  समय  इस  परियोजना  का

 विश्व  बैंक  मूल्यांकन  कर  रहा

 व्यय  सुधार  आयोग  की  सिफारिशों

 का  कार्यान्वयन

 215.  श्री  गुनीपाटी  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री

 यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  व्यय

 सुधार  आयोग  की  सिफारिशें  कार्यान्वित  की

 1
 क्या

 क्या  इस  संबंध  में  की  सभी  सहायक

 कंपनियों  के  अध्यक्ष  और  अन्य  अधिकारियों  की  बैठक  हाल  में

 आयोजित  हुई

 यदि  तो  इस  बैठक  में  क्या  निर्णय  लिया  और

 इस  पर  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर
 प्रसाद ))  से  व्यय  सुधार  आयोग  की

 सिफारिशों  की  मंत्रालय  में  जांच  कर  ली  गई  मंत्रालय  कौ

 विधिवबत-टिप्पणी वित्त  मंत्रालय  को  भेज  दी  गई  है  और  उनके  उत्तर
 की  प्रतीक्षा

 यात्री  सुरक्षा

 216.  श्री  मोहन  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  एअर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइंस  को  श्रेष्ठ

 अंतरराष्ट्रीय  एयरलाइनों  के  बराबर  लाने  और  यात्री  सुरक्षा  सुनिश्चित
 करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  ऐसी  किसी  स्कीम  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 यात्रियों  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्न

 कदम  उठाए  गए  हैं  जिनमें  पिछली  विमान  दुर्घटनाओं  और  खतरनाक

 घटनाओं  के  संबंध  में  जांच  से  निकली  सिफारिशों  का

 डी  एफ  डी  आर  तथा  काकपिट  वायस  रिकार्डर  की

 हवाई  अड्डों  का  आपरेटरों  का  सेफ्टी

 एयर  सेफ्टी  सर्कुलरों  के  जरिए  सेफ्टी  सूचना  का  व्यापक

 सेफ्टी  सेमिनार  तथा  वर्कशॉप  शामिल  यह  सुनिश्चित  है

 कि  इकाओं  के  मानदंडों  और  सिफारिश-शुदा  प्रेक्टिसों  का  एयरलाइनों

 द्वारा  अनुपालन  किया  जाता

 उड़ीसा  में  नदियों  के  जल  का  बेहतर  उपयोग

 217.  श्री  त्रिलोचन  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  उड़ीसा
 की  वंशधारा  और  अन्य  बड़ी  नदियों  के  जल  के  बेहतर

 उपयोग  के  लिए  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की

 संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती ))

 और  प्रश्न  नहीं

 218.  श्री  शिवाजी  विद्ठलराव  क्या  जल  संसाधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 महाराष्ट्र  के  कई  जिलों  में  हाल  की  बाढ़  से  कितनी

 सिंचाई  परियोजनाएं  प्रभावित  हुई

 इन  परियोजनाओं  की  किस  सीमा  तक  क्षत्ति  हुई
 और
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 सरकार  द्वारा  उक्त  परियोजनाओं  के  पुनरुद्धार  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  गये

 संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 अक्रवर्ती  ))  उपलब्ध  अभिलेखों  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में

 विभिन्न  जिलों  में  हाल  में  बाढ़  से  प्रभावित  सिंचाई

 की  संख्या  के  बारे  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 परियोजनाओं

 जे
 पारियाजनाअ

 और  प्रश्न  नहीं

 शुष्क  वन  अनुसंधान  संस्थान  का  कार्यकरण

 219.  श्री  जसवंत  सिंह  क्या  पर्यावरण  और  बन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  जोधपुर  में  स्थित

 शुष्क  वन  अनुसंधान  संस्थान  का  वास्तविक  और  आर्थिक  संदर्भों  में

 19  2001  लिखित  उत्तर  324

 क्या  कार्यकरण

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  वहां  कार्यरत  वैज्ञानिकों  ने

 किसी  नई  तकनीक  का  आविष्कार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  (  श्री  बालू  ):  राजस्थान

 में  जोधपुर  स्थित  शुष्क  वन  आसंधान  संस्थान  एफ  आर

 का  पिछले  5  वर्षों  के  दौरान  वास्तविक  एवं  वित्तीय  कार्य-निष्पादन

 संलग्न  में  दिया  गया

 और  उक्त  अवधि  के  दौरान  संस्थान  में  कार्यरत

 ब्यौरा  संलग्न  में  दिया वैज्ञानिकों  की  उपलब्धियों  संबं

 गया

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  शुष्क  वन
 अ

 जोधपुर  के  वास्तविक  एवं  वित्तीय  कार्य  निष्पादन

 धान  संस्थान

 वर्ष  पूर्ण  की  गई  चालू  परियोजनाओं  नई  शुरू  की  गई  वित्तीय  खच

 परियोजनाओं  की  संख्या  की  संख्या  परियोजनाओं  की  संख्या  रुपए

 1.  1996-97  शून्य  31  12  290.09

 2.  1997-98  2  39  2  263.53

 3.  1998-99  9  32  शून्य  ५  321.14

 4.  1999-00  14  15  3  329  .59

 5.  2000-01  4  14  4  294  .08

 .  शुष्क  क्षेत्र  में  पौधोपोपण  की  एकल  पर्वतमाला  टीला

 जोधपुर  में  पिछले  प्रांच  वर्षों  के  दौरान

 वैज्ञानिकों  द्वारा  की  गई  कुछ  मुख्य  उपलब्धियां

 ।.  पत्तों
 के  गिरने  का  कारण  बनने  वाले  विभिन्न  कीटों  पर

 बायोसाइडिल  गतिविधियों  के  संबंध  में  शुष्क  क्षेत्र  की

 3  पौधा  प्रजाति  पं  की  पहचान  का  गई  ।

 2.  रेत  अपसरण  को  नियंत्रित  करने  संबंधी  उनकी

 योग्यता  के  लिए  केरसिया  अंगस्टीफोलिया  के  साथ

 कैल्लिगोनम  और  सेनचरस  प्रजातियों  की  पहचान  की

 गई

 .  शुष्क  क्षेत्रों  के

 .  जीजीफाइस  माउरीशियान

 .  अकेसिया  एम्पलीसेप्स  में  केन््कर  बीमारी  और  खनिजों

 कौ  कमी
 के  द्वारा  मृत्यु  दर  के

 कारण  की  पहचान  की

 विशेष  संदर्भ  के  साथ  वन  पौधशालाओं

 के  कीटों  की  ग्रंथ  सूची  तैयार  की

 अलिआंधस

 अकेसिया  अजाडिराचटा  इंडिका  तथा  इंटरक्राप
 के  रूप  में  सेन्चर्स  सिलियारिस  के  साथ  डाइक्रोस्टाकाइस



 नुतन्स  के  लिए  सिल्बी  पेस्टोरल  तकनीकों  का  मानकीकरण

 किया

 7.  भारतीय  मरूस्थल  में  वानिकी  पोधरोपण  की  स्थापना

 और  बढ़ोत्तरी  के  उद्देश्य  से  वर्षा  के  पानी  को  इकट्ठा

 करने  की  सर्वाधिक  सक्षम  विधियां  विकसित  की

 जल  एकत्रण  तकनीकों  ने  अरावली  पारि-पुनरुद्धार  में

 प्रभावशाली  प्रतिक्रिया  दर्शायी

 8.  नीम  संबंधी  कार्य  को  1996  में

 द्वारा  दिए  गए  ऑन  नीम  तथा  पर्यावरण

 एवं  बन  मंत्रालय  द्वारा  1998  में  दिए  गए  विशिष्ट

 वैज्ञानिक  पुरस्कार  से  पहचान

 बिहार  के  लिए  धनराशि

 220.  श्री  राजो  सिंह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  बिहार  सरकार  से  खाद्यान्न  उत्पादन

 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  से  धन  प्राप्त  करने  के

 लिए  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  अपने  परिव्यय  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई

 की

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  विजया

 चक्रवर्ती  )  और  केन्द्र  त्वरित  सिंचाई  लाभ

 कार्यक्रम  के  तहत  बिहार  सरकार  को  सहायता  मुहैया  करा  रही

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  योजना  त्वरित  सिंचाई  लाभ

 कार्यक्रम  के  तहत  200  क  रोड़  रुपए  की  एक  सांकेतिक  सीमा  का

 निर्धारण  किया  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  तहत  सीमा  को

 बढ़ाने  के  लिए
 और  न  ही  केन्द्र  सरकार  ने  सिंचाई  परियोजनाओं  के  वास्ते  परिव्यय

 बढ़ाने  के  लिए  बिहार  सरकार  को  कहा  बिहार  में  सात

 परियोजनाओं  के  लिए  अभी  तक  333  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय

 सहायता  जारी  की  जा  चुकी  है

 ने  तो  बिहार  सरकार  से  अन्रोध  प्राप्त  हआ |  ]  हु

 हांगकांग  के  साथ  एअर  इंडिया  का

 द्विपक्षीय  समझौता

 221.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  अमेरिका  के  लिए  एअर  इंडिया  की  विस्तार  योजना

 जो  लॉस  सेन  फ्रांसिस्को  इत्यादि  जैसे  स्थानों  के  लिए

 हांगकांग  से  यात्रियों  को  लेने  के  लिए  एयरलाइंस  को  अनुमति  नहीं
 देता  से  हांगकांग  के  साथ  द्विपक्षीय  समझौते  के  न  होने  से

 प्रभावित  होने  की  संभावना

 यदि  तो  हांगकांग  के  तेजी  से  बढ़ने  वाले  यातायात

 मार्ग  को  शामिल  न  करने  के  पश्चात्  भी  यह  सेवा  कितनी  लाभप्रद
 और

 हांगकांग  के  साथ  द्विपक्षीय  समझौते  को  लागू  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज
 से  भारत  और  हांगकांग  के  बीच  मौजूदा  विमान

 सेवा  करार  के  एअर  इंडिया  हांगकांग  के  लिए  बाया

 थाईलैंड  और  वियतनाम  के  अवतरण  स्थलों  से  तथा  यातायात  अधिकारों

 के  अनुसार  जापान  और  सियोल  के  परे  के  अवतरण  स्थलों  से

 होकर  विमान  सेवा  प्रचालित  कर  सकती  जहां  तक  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  का  संबंध  एअर  इंडिया  सेन

 लांस  एजेंलस  के  साथ-साथ  भारत  सरकार  द्वारा  यथा

 चयनित  4  अतिरिक्त  अवतरण-स्थलों  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  के

 विमानों  से  कितनी  भी  विमान  सेवाएं  प्रचालित  कर  सकती

 विभिन्न  सरकारी  विभागों  में  अपव्यय

 222.  श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 रेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  मंत्रालय  के
 अंतर्गत  विभिन्न  विभागों  में  कितने  अपव्यय  की  पहचान  कर  ली

 है  ॒  11९

 मंत्रालय  द्वारा  भविष्य  में  ऐसे  अपव्यय  को  नियंत्रित

 करने/रोकने  के  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री मुनि  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 223.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  कोयला  और  खान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मंत्रालय  ने  मंत्रालय/विभागों  के  ऐसे  क्षेत्रों  की

 पहचान  कर  ली  है  जिनमें  अपव्यय  सर्वाधिक
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 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इनमें  कितना

 अपव्यय  पाया  और

 मंत्रालय  ने  ऐसे  अपव्यय  में  कमी  करने/रोकने  के  लिए

 अब  तक  क्या  कदम  उठाए

 कोयला  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रवि  शंकर

 प्रसाद ))  से  इस  विभाग  का  ऐसा  कोई  क्षेत्र/योजना

 नहीं  है  जिसमें  अपव्यय  खर्च  किया  जाता  गैर-योजना/गैर-

 विकास  व्यय  में  सरकार  के  मितव्ययिता  संबंधी  दिशा-निर्देशों  का

 पालन  किया  जाता

 1

 कृषि  उत्पादन

 224.  श्री  अजय  सिंह  चौटाला  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 विश्व  में  इस  समय  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  भारत  की

 स्थिति  का  ब्यौरा  क्या

 विश्व  में  कपास  और  दालों  आदि  के

 उत्पादन  में  भारत  की  क्या  स्थिति  और
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 दौरान  भारत  को  कृषि

 उत्पादन के  क्षेत्र  में  विश्व  में  अग्रणी  देश  बनाने  के
 लिये  उठाये  जा

 रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेष  नारायण  यादव  ):

 और  विश्व  में  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  भारत  की

 स्थिति  संबंधी  नवीनतम  ब्यौरे  वर्ष  1999  के  लिए  उपलब्ध  कुछ

 प्रमुख  फसलों  के  संबंध  में  इन  ब्यौरों  को  प्रदर्शित  करने  बाला

 विवरण  संलग्न

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  उत्पादन  को  बढ़ाने  के

 सरकार  ने  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  2000

 से  परम्परागत  योजनाबद्ध  दृष्टिकोण  के  स्थान  पर  वृहत  प्रबन्धन

 प्रणाली  को  अपनाया  इस  स्कीम  में  27  स्कीमों  का  समेकन

 करके  एक  वृहत  प्रबन्धन  स्कीम  लागू  की  गई  है  ताकि  कार्य

 योजनाओं  के  माध्यम  से  राज्यों  के  प्रयासों  का  सम्पूरण/अनुपूरण
 किया  जा  जिससे  राज्यों  को  उनके  सामने  आ  रही  विशिष्ट

 समस्याओं  से  निपटने  में  लचीलापन  मिलता  विभिन्न  स्कीमों

 की  अत्तर्वस्तु  में  परस्पर  व्यापन  से  बचा  जा  सकता  है  और

 इसका  उद्देश्य  कृषि  का  चहुंमुखी  विकास  करना  इससे  विश्व

 में  भारतीय  कृषि  की  स्थिति  में  और  अधिक  सुधार  होने  की  आशा

 है  ।

 विवरण

 1999  के  दौरान  खाद्य  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  विश्व  में  भारत  की  स्थिति

 मद  उत्पादन  मिलियन  मीट्रिक  टन  में  भारत  की  स्थिति  *

 भारत  विश्व  %  हिस्सा  स्थान  के  बाद

 1  2  3  4  5  6

 1...  कुल  अनाज  230  2064  11.1  तीसरा  अमरीका

 1.1  गेहूं  71  584  122  दूसरा  चीन

 1.2  चावल  131  596  22.0  दूसरा  चीन

 13  मोटे  अनाज  28  884  3.2  चौथा  ब्राजील

 2...  कुल  दलहन  16  59  27.1  पहला
 -

 3.  तोरिया  6  43  14.0  तीसरा  कनाडा

 4.  तथा  सब्जियां

 4.1  सब्जियां  तथा  मेलन  59  629  9.4  दूसरा  चीन
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 1  2  3  4  5  6

 4.2  मेलन  छोड़कर  फल  39  445  8.8  दूसरा  चीन

 4.3  आलू  23  294  7.8  तीसरा  रूसी  संघ

 4.4  प्याज  5  44  11.4  दूसरा  चीन

 5.  वाणिज्यिक  फसलें

 5.1  गन्ना  282  1275  22.1  दूसरा  ब्राजील

 5.2  चाय  0.75  2.87  26.1  पहला
 -

 5.3  काफी  0.27  6.48  4.2  सातवां

 कोट  मैक्सिको

 5.4  तम्बाकू  0.70  7.09  9.9  दूसरा  चीन

 स्रोत  :  उत्पादन  ईयर  1999

 खाद्यान्न  उत्पादन

 225.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :

 श्री  जयभान  सिंह  पवैया  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 वर्ष  2000-01  के  दौरान  देश  में  रबी  फसल  के

 दौरान  राज्यवार  कितने  खाद्यान्न  का  उत्पादन  किया

 क्या  खाद्यान्नों  की  मांग  की  तुलना  में  इसका  उत्पादन

 कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण

 यादव  ):  चौथे  अग्रिम  अनुमान  के  वर्ष  2000

 0।  के  रबी  मौसम  के  दौरान  देश  में  खाद्यान्न  उत्पादन  92.96

 मिलियन  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान  रबी  खाद्यान्नों  के

 उत्पादन  के  राज्य-वार  नवीनतम  अन्तिम  अनुमान  रबी  1999-

 2000  के  लिए  उपलब्ध  ये  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए

 गए

 और  खाद्यान्नों  की  नियामक  आवश्यकता  के

 देश  में  खाद्याननों  की  कुल  आवश्यकता  वर्ष  1999  में

 192.39  मिलियन  मीटरी  टन  और  वर्ष  2000  में  195.42  मिलियन

 मीटरी  टन  आंकलित  की  गई  इसकी  तुलना  खाद्यान्नों

 का  उत्पादन  1998-99  में  203.61  मिलियन  मीटरी  टन  और

 1999-2000  में  208.87  मिलियन  मीटरी  टन  इस

 खाद्याननों  की  नियामक  जरूरत  के  आधार  पर  खाद्याननों  का

 उत्पादन  इसकी  मांग  की  तुलना  में  कम  नहीं

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने

 राज्यों  को

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  2000  से  परम्परागत

 और  इसका  विकास  करने  के  लिए  सरकार

 ग्रोजनाबद्ध  दृष्टिकोण  के  स्थान  पर  वृहत  प्रबन्धन  प्रणाली  को

 अपनाया  इस  स्कीम  में  27  स्कीमों  का  समेकन  करके  एक

 वृहत  प्रबन्धन  स्कीम  लागू  की  गई  है  ताकि  कार्य  योजनाओं  के

 माध्यम  से  राज्यों  के  प्रयासों  का  सम्पुरण/अनुपूरण  किया

 जा  जिससे  राज्यों  को  उनके  सामने  आ  रही  विशिष्ट

 समस्याओं  से  निपटने  में  लचीलापन  मिलता  विभिन्न

 स्कीमों  की  अन्तर्वस्तु  में  परस्पर  व्यापन  से  बचा  जा  सकता  है

 और  इसका  उद्देश्य  कृषि  का  चहुंमुखी  विकास  करना  इस

 स्कीम  के  कार्यान्वयन  से  कृषि  उत्पादन  में  और  अधिक  वृद्धि



 रबी  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान

 आमख्ध्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोआ

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 उत्पादन  1999-2000
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 ।  2

 मीटरी  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  0.5

 दादरा  और  नगर  हवेली*  0.6

 दमन  और  दीव  1.3
 2

 दिल्ली  28.8

 44125
 पाण्डिचेरी  17.0

 6.6
 अखिल  भारत  104019.9

 811.0
 गा

 के  कारण
 6212.0  जाढ़  क्षति

 8.4  226.  श्री  सुन्दर  लाल  तिवारी  :

 श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :
 1122«  श्री  बुजलाल  खाबरी  :

 9805.0  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 515.0  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 389.0  )
 क्या  सरकार

 ने  देश  के
 विभिन क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  विशेषकर  पूर्वी

 27872  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  हाल  ही  में  आई  बाढ़  के  कारण

 माल  और  पशुधन  की  क्षति  का  अनुमान  लगाया
 154.1

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 4362.8  गत  महीनों  के  दौरान  प्रभावित  हुए  प्रत्येक  राज्य  को

 88
 कितनी  सहायता  प्रदान  की  गयी  और  इसका  आधार  क्या

 3.5  क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  को

 रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  कार्य  योजना  प्राप्त  हुई
 20.7

 1006.9  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 16028  .9  सरकार  द्वारा  भविष्य  में  उक्त  क्षति  को  रोकने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  गये
 7867.9

 197  7  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेब  नारायण  यादव  ):

 और  राज्य  सरकारों  द्वारा  वर्ष  2001-2002  में  सूचित
 21105

 की  गई  जन  और  धन  की  हानि  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  1

 93.5  में  दिए  गए

 28599 .1  बाढ़ों  सहित  प्राकृतिक  आपदाओं  के  आने  पर  राज्यों  को

 5652.0  तत्काल  आपदा  राहत  उपाय  करने  के  लिए  आपदा  राहत  कोष

 की  केन्द्रीय  अंशपूंजी  उपलब्ध  कराई  वर्ष



 333.  प्रश्नों  के

 2001-2002  में  की  केन्द्रीय  अंशपूंजी  को  निर्मुक्त
 करने  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  इसके

 अतिरिक्त  बाढ़ों  के  आने  पर  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  आकस्मिक  कोष

 से  छत्तीसगढ़  को  23.94  करोड़  रुपये  और  उड़ीसा  को  100  करोड़
 रुपये  की  राशि  निर्मुक्त  की  जा  चुकी
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 प्रश्न  नहीं

 जल  संसाधन  मंत्रालय  इस  संबंध  में  पहले  से  ही  स्कीमों

 का  क्रियान्बयन  कर  रहा

 वर्ष  2001-02  में  बाढ़ोंअचानक  आने  वाली  बाढ़ों  के  कारण  हुई  क्षति  का  राज्यवार  विवरण

 राज्य  प्रभावित  जनसंख्या  मृतकों  की  प्रभावित  फसल  क््षेत्र

 संख्या  हैक्टेयर

 आन्ध्र  प्रदेश  नगण्य  108  1.14

 अरूणाचल  प्रदेश  नगण्य  1  नगण्य

 असम  1.94  नगण्य  0.13

 बिहार  81.21  202  5,32

 छत्तीसगढ़  4.12  ३6  0.89

 हिमाचल  प्रदेश  0.32  24  नगण्य

 केरल  0.59  शुन्य  सूचित  नहीं  की  गई

 मिजोरम  शून्य  शून्य  नगण्य

 उड़ीसा  96.78  99  9,0

 पंजाब  सूचित  नहीं  की  गई  10  0.58

 त्रिपुरा  0.56  3  0.14

 उत्तरांचल  नगण्य  18  सूचित  नहीं  की  गई

 उत्तर  प्रदेश  23.73  148  1.57

 1  2  3

 वर्ष  2001-2002  में  आपदा  राहत  कोष  की  केन्द्रीय

 अंशपूंजी  की  तिर्मुक्ति
 3.  असम  3996.00  .00

 रुपए  4...  बिहार  2636.50

 राज्य  का  नाम  आपदा  राहत  कोष  से  5...  छत्तीसगढ़  2163.00

 निर्मुक्त  की  गई  केन्द्रीय

 अंशपूंजी
 6...  गोवा  -

 +  2  ३  7...  गुजरात  11701  .49

 1.  आम्ध्र  प्रदेश  15597  .00  8...  हरियाणा  3201.50

 9.  हिमाचल  प्रदेश  3424.00 2.  अरूणाचल  प्रदेश  947  .00



 10.  जम्मू  और  कश्मीर  -

 11.  झारखण्ड  -

 12,  कनटिक  5872.00

 13.  केरल  8603.61

 14.  मध्य  प्रदेश  4932.00

 15.  महाराष्ट्र  12380.00

 16...  मणिपुर  -

 17,  मेघालय  155.00

 18.  मिजोरम  -

 19.  नागालैण्ड  -

 20...  उड़ीसा  6465.75

 21.  पंजाब  4832.00

 22...  राजस्थान  12225.75

 23.  सिक्किम  495  .34

 24...  तमिलनाडु  4041.50  .50

 25.  त्रिपुरा  -

 26...  उत्तर  प्रदेश  13521  .06

 277.  उत्तरांचल  2992  .59

 28...  पश्चिम  बंगाल  3981.00

 कुल  124164.09

 विमानन  अभिकरणों  द्वारा  सुरक्षोपायों

 227.  श्रीमती  रेनु  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2  2001  के

 दैनिक  समाचार  में  अड्डे  पर  पर्याप्त

 लाभ  सुरक्षा  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया
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 यदि  तो  क्या  अप्रवास  विभाग  के  अधिकारियों  ने

 विमानन  अभिकरणों  द्वारा  सुरक्षोपायों  मे ंलापरवाही  का  आरोप  लगाया

 और

 यदि  तो  सुरक्षोपायों  में  लापरवाही  बरतने  के  लिए

 इन  विमानन  अभिकरणों  के  विरूद्ध  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  ):

 हां

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 एअर  इंडिया  के  पास  नए  विमान

 228.  श्री  गंता  श्रीनिवास  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  काफी  लंबे  समय  से  एआर  इंडिया  के  बेड़े  में  एक

 भी  विमान  शामिल  नहीं  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  इस  कारण  इसके  राजस्थ  आय  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  एअर  इंडिया  की  वर्तमान  वित्तीय  स्थिति

 कैसी  और

 सरकार  द्वारा  एअर  इंडिया  को  लाधप्रद  बनाने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए

 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 और  एआर  इंडिया  ने  हाल  ही  में  अपने  मार्गों  और  यात्री

 .  वहन  क्षमता  में  वृद्धि  लाने  की  दृष्टि  से  ड्राई  लीज  पर  चार

 310-300  विमानों  को  अपने  बेड़े  में  शामिल  किया

 वर्ष  2000-200  के  दौरान  एअर  इंडिया  द्वारा  उठाया

 गया  शुद्ध  घाटा  44.40  करोड़  रुपए  का  वर्ष  2001-2002  के

 बजट  प्राक्कलन  के  एआअर  इंडिया  द्वारा  21.50  करोड़
 रुपए  का  लाभ  अर्जित  करने  की  आशा  चालू  वित्त  वर्ष  की

 पहली  छमाही  के  एअर  इंडिया  ने  12  करोड़  रुपए  का  शुद्ध
 कमाया  है  जो  बजटित  लाभ  की  पूर्ति  के  अनुरूप

 एआर  इंडिया  ने  बजट  प्राक्कलनों  को  व्यवहार्य  बनाने  की

 दिशा  में  विभिन्न  कदम  उठाए  है  जिनमें ये  शामिल  (1)  घाटे
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 वाले  मार्गों  से  क्षमता  हटाकर  उसे  अधिक  लाभकर  मार्गों  पर  पुनः
 तैनात  किया  (2)  पायलेट  उपलब्धता  की  तंगी  के  भीतर  ही

 विमान-बेड़े  का  अधिकतम  उपयोग  किया  (3)  क्षमता  में

 वृद्धि  के  लिए  विमान  ड्राई  लीज  पर  लिए  (4)  विमानगत

 सेवा  में  (5)  नेट  के  जरिए  आन-लाइन  पर  बुकिंग  व्यवस्था

 करने  के  लिए  यात्रियों  की  सहायता  हेतु  2002  से

 ई-मार्किटिंग  शुरू  की  (6)  भारत  और  विदेश  में  स्टाफ

 की  संख्या  में  कमी  तथा  (7)  विदेश  स्थित  विभिन्न

 विभागों  में  भारत  बेस  के  अधिकारियों  के  अनेक  पदों  को  समाप्त

 निजी  विमानन  कम्पनियों  द्वारा  एअर  टेक्सी
 का  गाखाननन SMe

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  पा  करेंगे

 किः

 देश  में  कितनी  निजी  विमानन  कम्पनियां  एअर  टैक्सियों

 का  संचालन  कर  रही  है  और  उनके  द्वारा  संचालित  विमानों

 की  श्रेणी/वर्ग/प्रकार  क्या-क्या  है  तथा  प्रत्येक  कितना  पुराना

 क्या  सरकार

 संचालन  तथा  अनुरक्षण  के  लिए  कोई  मार्गनिदेश  जारी  और

 लागू  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 हवाई  उड़ान  की  उपयुक्तता  के  बारे  में  प्रमाणन  किस

 अवधि  के  बाद  अपेक्षित  होता

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ  निरीक्षक  गैर-सरकारी  व्यक्ति  है  या

 सरकारी  पदाधिकारी

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  छोटे

 निजी  विमान  संबंधी  दुर्घटनाएं  हुई  और

 उनके  क्या  कारण
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 नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  सैयद  शाहनवाज

 कुल  37  निजी  विमानकंपनियां  है  जिन्हें  गैर-अनुसूचित  प्रचालन

 परमिट  दिया  गया  विमानों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  नागर  विमानन  अपेक्षाओं  खंड

 3,  श्रृंखला-ग  भागनात  के  अंतर्गत  नागर  विमानन  महानिदेशक

 ने  प्रचालन  और  अनुरक्षण  के  बारे  में  विमानों

 की  दिशा-निर्देश  जारी  किए  नागर  विमानन  महानिदेशक  इन

 दिशा-निर्देशों  के  क्रियान्वयन  को  सुनिश्चित  करता  नागर  विमानन

 वायुयान  नियम  1937  के  नियम  50  में  किए  गए

 उपबंध  के  तहत  उडन  योग्यता  प्रमाण  पत्र  को  जारी/नवीकरण  करता

 आमतौर  पर  उड़नयोग्यता  प्रमाण  पत्र  एक  वर्ष  तक  मान्य

 होता  नागर  विमानन  महानिदेशक  ने  विनियमन  निर्धारित  किया

 है  कि  सभी  सिविल  विमान  जो  20  वर्ष  अथवा  इससे  अधिक

 अवधि  के  लिए  पंजीकृत  हैं  की  उड़न  योग्यता  प्रमाण  पत्र  की  समय

 सीमा  एक  साल  के  बजाय  6  महीने  तक  ही  सीमित  कर  दी  जाए
 जिससे  नागर  विमानन  महानिदेशालय  के  अधिकारियों  को  विनिर्माता

 तथा  नागर  विमानन  महानिदेशालय  की  अपेक्षाओं  का  अनुपालन

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  विमानों  का  निरीक्षण  करने  अपेक्षाकृत
 अधिक  तेजी  से  करने  का  अवसर  मिल

 उपर्युक्त  उदेदश्यों  के  निरीक्षण  करने  के  लिए  नागर

 विमानन  महानिदेशालय  भारत  सरकार  के  अधिकारियों  को  बतौर

 निरीक्षक  नियुक्त  किया  जाता

 पिछले  तीन  साल  में  हुई  दुर्घटनाओं  के  ब्यौरे  निम्नवत्

 वर्ष  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 1999  शून्य

 2000  3

 2001  4

 2001)

 5  मामलों  में  अन्वेषकों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकी  है  और

 आम  जनता  में  इसको  जारी  करने  के  लिए  स्वीकार  करने  से  पूर्व
 नागर  विमानन  महानिदेशालय/नागर  विमानन  मंत्रालय  में  इसकी  जांच

 की  जा  रही  मैनपुरी  में  हुई  विमान  दुर्घटना  सहित  दो  मामले

 का  अन्वेषण  एक  जांच  समिति  द्वारा  किया  जा  रहा  रिपोर्ट  अभी

 तक  प्राप्त  नहीं  हुई
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 विवरण

 गैर  अनुसूचित  प्रचालकों  का  परमिट  होल्डर

 नाम  विमान  बिमान  प्रचालन  विधि

 1  2  3  4  5

 1.  एसी  एयरबेज लिमिटेड  एएस  350  बी  ।  19

 2...  एरियल  सर्विसेज  बीच  1  -

 3.  अहमदाबाद  एविएशन  एकेडमी  सेसना  172  1  26

 पाइपर  एजटेक  ।  21

 सेसना  172  पी  1  20

 4...  एयरवर्क  इंडिया  लिमिटेड  किंग  एयर  1  23

 5.  एशिया  एविएशन  लिमिटेड  सेसना  सिट  वा  1  19

 6...  एजल  इंडिया  लिमिटेड  बेल  412  6  12

 08

 04

 13

 10

 15

 7.  ब्लू  डार्ट  3  26
 ,

 26

 21

 8.  सेन्चुरी  टैक््सटाइल  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  सेसना  कारावन  वा  1  12

 9...  दिल्ली  फ्लाइंग  क्लब  सेसना  152  1  16

 16

 किंग  एयर  सी  90  10

 10.  डेक्कन  एविएशन  बेल  206  एल  3  2  04

 03

 11

 बेल  206  2  10

 बेल  212  1  20

 बेल  407  त  05



 25.

 26.

 द्वारका  एयर  टैक्सी

 एस्कोर्ट्स  लिमिटेड

 ईस्ट  इंडिया  होटल्स

 राजस्थान

 ग्रेट  ईस्टर्न  शीपिंग

 हिन्दुस्तान  इंस्टीट्यूट  ऑफ  टेक्नोलॉजी

 इंडिया  इंटरनेशनल  एयरवेज

 इंडो  पैसिफीक  एविएशन

 जैग्सन  एयरलाइंस

 कॉरपोरेशन

 जिंदल  एयरलाइंस

 कुद्रेमेख  आयरल  ओर

 मलहोत्रा  हेलीकॉप्टर्स

 मेगापोड़  एयरलाइंस

 ओरिएंट  फ्लाइंग  स्कूल

 पवन  हंस

 28  1923

 एकुरिएल  एएस  355

 पाईलेटस

 सेसना  404  टाइटन

 सी-90ए

 एलउटे  गा

 बेल  212

 सेसना  172  एल

 बेल  222  यूटी

 बी

 बेल  206  एल  4

 किंग  एयर

 किंग  एयर

 उलाउटे  गा

 बी

 2000

 सेसना  हा

 डॉफिन  20
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 343...  प्रश्नों  के  19  2001  लिखित  उत्तर  344

 1  2  3

 15

 15

 15

 15

 15

 15

 14

 14

 14

 14

 14

 बेल  206  एल  14

 08

 06

 रोबिन्सन  05

 एमआई  07

 बेल  407  -

 04

 03

 27...  राजपुताना  एविएशन  एकेडमी  पी  20

 सेसना  152  05

 20

 28...  रेमंड  लिमिटेड  एएस  355  एन  07

 बेल  206  09

 11

 सेसना  सीटना  20

 29...  रिलायंस  ट्रांसपोर्ट  ट्रेवल्स  13

 30.  सहारा  इंडिया  एयरलाइंस  -
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 1  2  3  5

 -

 एक्यूरिएल  एएस  355  एन  04

 04

 04

 डॉफिन  365  04

 31.  सराया  एविएशन  डॉफिन  24

 32.  स्पैन  एयर  बेल  206  06

 बेल  407  05

 सुपर  किंग  200  18

 33.  एयरोस्पेस  एविएशन  पीसी  05

 पी  68  सी  05

 05

 04

 03

 03

 34.  टाटा  टी  लिमिटेड  एमडी  600  एन  03

 )

 35.  ट्रांस  भारत  एविएशन  बीच  99  32

 33

 09

 02

 01  05

 पाइपर  सेनेका  06

 36.  यूबी.एयर  चेतक  12

 बेल  212  23

 21

 22

 37...  विद्युत  ट्रेवल  सर्विसेज  किंग  एयर  सी  90  07

 सीट  क्षमता  में  विमान  चालकों  के  सीट  को  छोड़कर  यात्रियों  की  सीट  क्षमता  को  दर्शाया  गया

 हेलिकॉप्टर
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 कृषि  उत्पादन

 230.  श्री  हरिभाई  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कृषि
 क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  दिया

 यदि  तो  तीन  वर्षों  के  दौरान  शुरू  किए  गए  विकास

 कार्य  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  कार्य  में  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  कठिनाइयों

 को  दूर  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ):

 से  नौंवी  योजना  के  दौरान  कृषि  फसलों  का  उत्पादन

 और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  द्वार

 नौवीं  योजना  के  दौरान  चलाए  जा  रहे  प्रमुख  विकासात्मक  कार्यों

 में  अन्य  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  है

 (1)  मोटे  अनाजों  के  बारे  में  समेकित  विकास

 (2)  तिलहनों  तथा  दलहनों  संबंधी  प्रौद्योगिकी

 (3)  पनधारा  विकास
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 (4)  उर्वरकों  का  सन्तुलित  तथा  समेकित

 (5)  पूर्वोत्तर  भारत  में  बागवानी  के  विकास  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 है

 (6)  गुणवत्ता  प्राप्त/संकर  बीज  उपलब्ध

 )
 वृहत  प्रबन्धन  और

 (8)  विस्तार  सेवाओं  का

 इन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  में  सरकार  के  सामने  ओआी
 रही  मुश्किलों  के  बारे  में  राज्यों  के  साथ  राष्ट्रीय  ओनल

 क्षेत्रीय  अधिकारियों  के  फील्ड  दौरों  आदि  के  समग्र
 विचार-विमर्श  किया  जाता  है  और  यदि  कोई  तौ  $*
 का  समाधान  कर  दिया  जाता

 अध्यक्ष  अब  सभा  20  2०01  को
 पूर्वाह्य  11.00  बजे  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होता

 पूर्वाह्न  11.32  बजे

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  20  2001/28  कार्तिक
 7923  के  पूर्वाह्न  ग्याहह  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित



 (  एन०  )
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 हमारा --  —

 (9  2001  प्रतिलिप्यधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और  382

 के  अंतर्गत  प्रकाशित  और  मैसर्स  जैनको  आर्ट  नई  दिल्ली  द्वारा
 ७.  _______““  _“-“_“““““““  77“  ““  “_  “  “  “““““  “7  विमान  ज  न्  —  ----

 सा  का



 कॉलम

 72

 79

 138

 लोक  सभा  वाद-विवाद
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 का

 पंक्ति  के  स्थान  पर  पढ़िए

 31

 और  और

 12


